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 dit  में



 १€  १८८१  (  )  से  सन्देश  WERK

 (२)  कि  राज्य  सभा  ने  अपनी  ६  PEYE  की  बैठक  में  निम्नलिखित प्रस्ताव  पारित

 किया  हैं

 यह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  सभा  भारत  के  राज्य

 बक
 क

 सहायक  बैंकों  के  रूप  में  कुछ  सरकारी  सरकार  से  सम्बद्ध

 निर्माण  की  तथा  इस  प्रकार  बने  बैंकों की  प्रबन्ध  नियंत्रण की  तथा

 तत्सम्बन्धी  अथवा  झानसंगिक  मामलों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  से

 सम्बन्धित  दोनों  संभागों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  16:66  यह  संकल्प

 करती  है  कि  vad  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सभा  के  निम्नलिखित

 सदस्य  मजनोनीत किये  जायें
 :---

 श्री
 क०

 पी०  माधवन्  श्री  टीकाराम  श्री  जीत  राय

 श्रीमती  पुष्पलता  दास  ,  श्री  यादवजी  केशवजी  डा०  श्री

 एन०  एम०  सैय्यद  मजहर  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  श्री

 निरंजन  श्री  पेरथ  नारायणन  श्री  हरिहर  श्री  मुल्क

 गोविन्द  डा०  पी०  न०  डा०  वी०  गोपाल  रेडडी  ४ 1

 (३)  कि  राज्य  सभा  ने  aad  ६  2ENE  की  बैठक  में  निम्नलिखित प्रस्ताव

 पारित  किया

 यह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  सभा

 diet  समवाय  अघिनियम  १९४९  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  व

 विधेयक  &  सम्बन्धित  दोनों  aa  की  प  समिति  में  सम्मिलित

 हो  और  यह  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए

 राज्य  सभा  के  निम्नलिखित सदस्य  मनोनीत  किये  जायें  Se

 श्री  तारकेश्वर  श्री  पी०  एस०  राजगोपाल  श्रीमती  शारदा

 श्री  एम०  गोविन्द  श्री  लवजी  श्री  महेश

 श्री  त्रयम्बक  दामोदर  च  श्री  नवाब सिंह
 श्री

 वी  ०

 सी ०.  श्री  एम०  डी०  डा०  राज  बहादुर

 श्री  राजेन्द्र  प्रताप  श्री  कामता  श्री  ए०  डा०  बी०

 गोपाल  रेडडी  0.0

 (  कि  राज्य  सभा  ने  ८  PeNE  की  बैठक  में  निम्नलिखित प्रस्ताव

 पारित किया  है  :--

 वह  सभा  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश  से  सहमत  है  कि  राज्य  सभा

 समवाय  PENG  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धित  दोनों  सभाझ्रों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  ak  यह

 संकल्प  करती  है  कि  vad  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सभा  के

 निम्नलिखित सदस्य  मनोनीत  किये  जायें  :--

 श्री  खण्डूभाई  कृ०  श्री  टी०  एस०  भ्रविनाशलिंगमू

 श्री  पी०  डी०  श्री  बाबूभाई  एम०  श्री  जे०

 एस०  डा०  करार  पी०  श्री  अकबर  श्री

 अ्वधेश्वर  प्रसाद  fag,  श्री  पी०  टी०  श्री  एम०  पी०



 ७६२६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व क  &  PERE

 विषय  की  art  ध्यान  दिलाना

 कार  एस  श्री  लें  वी०  के०  श्री  एच०

 डी०  श्री  वी०  क०  श्री  रोहित  एम०  दवे ਂ

 (५)  कि  लोक  सभा  द्वारा  १  EXE  को  पारित  बंगाल  वित्त

 QEYE  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  लोक  सभा

 से  कोई  सिफारिश नहीं  करनी  है

 (६)  कि  लोक  सभा  द्वारा
 ४  १९५९  को  पारित  विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  संशोधन  PeNE  को  राज्य  सभा  ने  अपनी
 ७

 RENE  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  है  ।

 लोक  लेखा  समिति

 श्रट्टारहवां  प्रतिवेदन
 |

 tate  सुब्बरायन  मैं  विनियोग लेखे  (sHTat  वाणिज्यिक  लेखे

 (aah  )  १९५५-५६  श्र  लेखा  परीक्षा  १९५७  के  बारे  में  लोक  लेखा

 समिति  का  श्रट्ठारहवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अ्रविलम्बनी
 य

 लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 उत्तर  प्रदेश  A  चीनी  के  मूल्य  a  श्रसाघारण  वृद्धि

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  नियम  १९७  के  अझ्रन्त्गंत  मे  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  at  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य दें
 :--

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  के  म  लय  में  असाधारण  बुद्धि  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा

 की  गयी  कार्यवाही  |

 तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  म०  :  यद्यपि  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  गत

 वर्ष
 के  उत्पादन से  कुछ  कम  होन  की  पर  इस  वर्ष  के  उत्पादन  तथा  पिछले  वर्ष  की  बची  चीनी

 को  मिला  कर  इस  चीनी  वर्ष  की  खपत  व  मांग  के  लिये  पर्याप्त  चीनी  हो  जायेंगी  ।  कुछ  गैर-जिम्मेदार

 व्यक्ति
 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  ज़िलों

 में
 विशेष  रूप  से  लखनऊ  ae  कानपुर  में  चीनी  की  कमी  पैदा

 करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहे  हँ  कौर  इसी  कारण  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ।  कानपुर  कौर  लखनऊ  में  चीनी  का

 फुटकल  मूल्य  १०  से  २०  प्रतिश्त तक  बढ़  गया है  |

 कुछ  समय  से  सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  उसने  सरकार  द्वारा  सीधे  श्रावण्टन  से  बेची  जाने

 वाली  चीनी  की  मात्रा  बढ़ा  दी  है  ate  मिलों  द्वारा  बेची  जाने  वाली  चीनी  की  यात्रा

 घटा
 दी

 हैं  पर  चीनी  के  शआवष्टन  की  कुल  मात्रा  पुराने  स्तर  पर  ही  ऐसा
 इसलिये  किया  गया  है  कि  बाजार  पर  नियंत्रण  रहे  कौर  जब  झ्रावश्यकता  तो  सरकार
 प्रावधान  बढ़ा  देगी  ।  ऐसा

 लगता  है
 कि

 कुछ  लोगों  ने  यह  फैला

 दी

 है

 कि  सम्पूर्ण कोटे  में  कमी
 es «य

 मूल  परं प्रे जी में



 १९  १८८१  )  अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  WEY

 विषय  की  aye  ध्यान  दिलाना

 कर  दी  गई  मूल्य  की  यह  वृद्धि  बिना  किसी  कारण  के  भ्र  भ्र स्थायी  है  ।  भारत  सरकार

 ने  राज्य  सरकार
 को  परामर्श दिया  है  कि  वहू  चीनी  के  थोक  व्यापारियों को  लाइसेंस  दे  दे

 ।  मूल्य

 वृद्धि  को  समाप्त  करनें  के  लिये  सरकार  ने  भ्रामरी  ग्रोवर  बनारस  में

 पिछले
 ४

 दिनों
 में  ५,०००  टन  चीनी  बिकने  के  लिये  दे

 दी
 है  जब

 कि
 सम्पूर्ण  aia  के  महीने  में

 ATAT  R,Xoo
 aa  चीनी

 दी  गई थी  ।  अभी जो  ५,०००  टन  चीनी  दी  गई  है  वह  भेजी  जा  रही

 हैं  श्र  शीघ्र  ही  इन  शहरों  में  पहुंच  जायेगी  ।  aa  है  कि  शीघ्र  ही  उत्तर  प्रदेश  का  चीनी  बाजार

 frat  में  रा  जायेगा  ।

 fat स०  स०  जानना  चाहता  हुं  कि  जिन  लोगों  ने  यह  स्थिति  उत्पन्न  की  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  या  की  जा  रही  है
 ?

 दूसरे  कया  माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  कानपुर

 लखनऊ  में  चीनी  का  थोक  वਂ  फुटकल  मूल्य  कया  है
 ?

 श्री  खदावकत 'राय च् राय  )
 :  जो

 टेंडर  डाइरेक्टर  श्राफ  शूगर  के  पास  जाते  हैं  वे  सब  के
 सब

 मंजूर  नहीं  होते  हैं  ्र  इसमें  किसी  किसी  के  साथ  खास  रियायत  की  जाती  कुछ  लोगों  के  टेंडर

 मंजूर  होते  हैं  कुछ  के  टेंडर  मंजूर  नहीं  होते  ।  तौर  क्या  डाइरेक्टर  ग्राफ  शूगर  ने  यह  भी  हुक्म  दे  दिया

 है  कि  जिन  शहरों  की  भ्राबादी  एक  लाख  से  कम  है  वहां  के  कोई  टेंडर  मंजूर  न  किये  जाये ं?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  te  पंजाब  में  भी  कुछ  ही  जिले  के  लोगों  को  टेण्डर  देने

 की  अ्रंधघिकार  है  ।  बाकी  शहरों  व  देहातों  की  जनता  को  बहुत  अधिक  दाम  देने  पड़ते  हैं  ।  पहले  प्रथा

 ae  थी  कि  अनेक  स्थानों  के  व्यापारियों  को  टेण्डर  देने  की  भ्र नुम ति  थी  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इसका

 स्पष्टीकरण  करेंगे  ?

 श्री  काशीनाथ  पांडे  )
 :

 कया  यह  सच  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  कुछ  कार खान

 ३६  रु०  प्रति  मन  से  कम  दाम  पर  चीनी  बेच  रहे  हैं  ?

 श्री  Wo  स०  थामस  :  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  होना  चाहिये  कि  चीनी  बाजार  पर  हमारा

 नियंत्रण  है  ।  फुटकल  बिक्री  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  हम  (१)  विभिन्न  मिलों  से  चीनी

 बोहर  भे
 जने  का  विनियमन  करके  (२)  कुछ  क्षेत्रों  में  कारखाने  पर  मूल्य  निर्धारित  करके  (३)  सरकार

 के  रादेश  के  भ्रनुसार  वितरित  किये  जाने  के  लिये  कुछ  प्रतिशत  उत्पादन  रक्षित  हम  चीनी

 बाजार  पर  नियंत्रण  रखते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हूँ  कि  फुटकल  बाजार  पर  नियंत्रण  लगाना  बहुत  कठिन  होगा  ।  जब

 हमने  खाद्यान्नों
 के

 सम्बन्ध  में  फुटकल  बिक्री  के  लिये  ऐसा  नहीं  किया  तो  चीनी  के  लिये  हम  देश
 भर  में

 फुटकल  बिक्री  की  पूर्ण  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  ।  जब  खाद्यान्नों  पर  नियंत्रण  थां  उसਂ  समय  चीनी

 पर  भी
 नियंत्रण

 था  ।  पर  इस  समय  नियंत्रण  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  मैँ  समझता हूं  कि  कोई

 भी  माननीय  सदस्य  इंसकी  मांगें  नहीं  करेगा  ।

 मूल्यों
 की

 वृद्धि  का  प्रश्न  कुछ  दिनों  पूर्व  श्री  हेडा  के  एक  प्रश्न  के  ढारा  उठाया  गया  था  ।  प्रदान  में

 पूछा  गया  था
 कि

 क्या
 इस

 वृद्धि  का  एक  कारण  यह  अफवाह  नहीं  है  कि  चीनी  के  उत्पादन  में  काफी

 कमी  हो  गयी
 है  ?  /

 मैंने  बताया  था  किं  कमी  उतनी  नहीं  है  जितनी  बताई  जाती  इस  वर्ष
 चीनी  को

 उत्पादन  १९  ae  टन  हैं  कौर  वर्ष  कीं  बची  चीनी  कों  मिलाकर  इस  ag  की
 ऋण
 pp

 मल 6५  wast  में



 ७६२६  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  &  RENE

 विषय
 की

 site  ध्यान  दिलाना

 श्री  कार  Uqo  श्री  ज०  वी०  Fo  श्री

 डी०  श्री  वी ०  कठ  श्री  रोहित  एम०  दवे ।'

 (५)
 कि  लोक

 सभा  द्वारा  १  2EYE
 को

 पारित  बंगाल  वित्त

 QENE  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  लोक  सभा

 से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 (६)  कि  लोक  सभा  द्वारा
 ४

 १९५९  को  पारित
 विस्थापित  व्यक्ति

 तथा  संशोधन  १९५६  को  राज्य  सभा  ने  ७

 १९४५९  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  है  |

 लोक  लेखा  समिति

 ध्रट्वारहवां  प्रतिवेदन

 मैं
 विनियोग

 लेखे सुब्ह
 राशन  )

 :  (sraTat  वाणिज्यिक  लेखे

 १९५५-५६  कौर  लेखा  परीक्षा  १९५७  के  बारे  में  लोक  लेखा

 समिति  का  अट्ठारहवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हुं
 ।

 ग्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ग्रोर ध्यान  दिलाना

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  के  मूल्य  में  असाधारण  वुद्धि

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  नियम  १९७  के  अंतगर्त  मेँ  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  कौर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वह  उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  ——

 प्रदेश  में  चीनी  के  मूल्य  में
 असाधारण  बुद्धि  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा

 की  गयी  कार्यवाही  ।''

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  म०  :  यद्यपि  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  गत

 वर्ष  के  उत्पादन  से  कुछ  कम  होन  की  पर  इस  वर्ष  के  उत्पादन  तथा  पिछले  वर्ष  की  बची  चीनी

 को  मिला  कर  इस  चीनी  वर्ष  की  खपत
 व

 मांग  के  लिये  पर्याप्त  चीनी  हो  जागेगी  ।  कुछ  गैर-जिम्मेदार

 व्यक्ति  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में  विशेष  रूप  से  लखनऊ  कौर  कानपुर  में  चीनी  की  कमी  पैदा

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  है  कौर  इसी  कारण  मूल्य  बढ़  गय  हैं  ।  कानपुर प्रो  लखनऊ  में  चीनी  का

 फुटकल  मूल्य  १०  से  २०  प्रतिष्ठित  तक  बढ़  गया है  |

 कुछ  समय  से  सरकार  की  नीति  यह  रही  है  कि  उसने  सरकार  द्वारा  सीधे  अ्रावण्टन  से  बेची  जाने

 वाली  चीनी  की  मात्रा  बढ़ा  दी  है  ate  मिलों  द्वारा  बेची  जाने  वाली  चीनी  की  यात्रा

 घटा  दी  हूँ  पर  चीनी  के  श्रावष्टन  की  कुल  मात्रा  पुराने  स्तर  पर  ही  ऐसा

 इसलिये  किया  गया  है  कि  बाजार  पर  fda  रहे  कौर  जब  आवश्यकता  तो  सरकार

 ATq0e
 वहा  एगी  ऐसा

 लगता  है
 कि

 कुछ  लोगों  ने  यह  फैला
 दी

 है
 कि

 सम्पूर्ण  चोटें  में  कमी ae  a

 मूल
 tit  में
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 विषय  की  are  घ्यान  दिलाना

 कर  दी  गई  स्वत  मूल्य
 की  यह  वृद्धि  बिना  किसी  कारण  के  प्रौढ़  अस्थायी है  ।  भारत  सरकार

 ने  राज्य  सरकार  को  परामर्श  दिया  है  कि
 वह  चीनी  के  थोक  व्यापारियों  को  लाइसेंस  मूल्य

 वृद्धि  को  समाप्त  करनें  के
 लिपे

 सरकार
 ने  ग्रीनरी  शर  बनारस  में

 पिछले ४  दिनों  में  ५,०००  टन  चीनी  बिकने के  लिये  दे  दी  है  जब  कि  सम्पूर्ण
 ata

 के  महीने  में

 लगभग  2, Yoo  zat  चीनी  दी  गई  थी  ।  अभी जो  ५,०००  टन  चीनी  दी  गई  है  वह  भेजी  जा  रही

 शी
 घं  ही  इन

 शहरों
 में

 पहुंच  जायेगी
 ।  ara  है  कि  शीघ्र  ही  उत्तर  प्रदेश  का  चीनी  बाजार

 नियंत्रण  में  प्रा  जायेंगे  ।

 श्री  स०  स०  बन्दों  :  जानना  चाहता  हुं  कि  जिन  लोगों  ने  यह  स्थिति  उत्पन्न
 की

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  या  की  जा  रही है
 ?

 दूसरे  क्या  माननीय  मंत्री  को  पता  है  कि  कानपुर

 लखनऊ  में  चीनी  का  थोक  वਂ  फुटकल  मूल्य  कया  है
 ?

 श्री  खुद्दवकत राय  :
 जो

 टेंडर  डाइरेक्टर  श्राफ  शूगर  के  पास  जाते  हैं  वे  सब  के
 सब

 मंजूर  नहीं  होते  हैं-ग्रोस  इसमें  किसी  किसी  के  साथ  खास  रियायत  की  जाती  है  ।  कुछ  लोगों  के  टेंडर

 मंजूर  होते  ह  कुछ  के  टेंडर  मंजूर  नहीं  होते  ।  कौर  क्या  डाइरेक्टर शूगर  ने
 यह

 भी
 हुक्म

 दे  दिया

 है  कि
 जिन  शहरों  की  areal  एक  लाख

 से  कम  है  वहां  के  कोई
 टेंडर  मंजूर

 न
 किये  जायें  ?

 {Aisa  ठाकुर
 दास  भागव

 te
 पंजाब  में  भी  कुछ  ही  जिले  के  लोगों  को  टेण्डर  दने

 का  अधिकार  है

 ।
 बाकी  दायरों  व  देहातों  की  जनता  को  बहुत  दाम  देने  पड़ते हैं

 ।
 पहले  प्रथा

 ह  थी  कि
 हरनेक  स्थानों  के  व्यापारियों  को  टेण्डर  देने  की  भ्र नुम ति  थी  ।  क्या  माननीय  मंत्री  इसका

 यह थीक स्पष्टीकरण  करेंगे  ?

 शनी  काशीनाथ  पांडे  )  :  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  शर  बिहार  में  कुछ  कार खान

 ३६  रु०  प्रति मन  से  कम  दाम  पर  चीनी बेच  रहे  हैं
 ?

 पृश्नी  स०  थामस  :  माननीय  सदस्यों  को  मालम  होना  चाहिये  कि  चीनी  बाजार  पर  हमारा

 में  से  चीनी नियंत्रण  है  ।  फुटकल  बिक्री  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  हम  (१)  विभिन्न  मिलों

 बाहर  भेजने  का  विनियमन  करके  (२)
 कुछ

 क्षेत्रो ंमें  कारखाने  पर  मूल्य  निर्धारित  करके  (3)  सरकार

 के  area  के  अनुसार  वितरित  किये  जाने  के  लिये  कुछ  प्रतिशत  उत्पादन  रक्षित  हम  चीनी

 बाजार  पर  निमंत्रण  रखते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हूँ  कि  फुटकल  बाजार  पर  नियंत्रण  लगाना  बहुत  कठिन  होगा  ।  जब

 हमने  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में  फुटकल  बिक्री  के  लिये  ऐसा  नहीं  किया  तो  चीनी  के  लिये  हम  देश  भर  में

 फुटकल  बिक्री  की  पूर्ण  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  ।  जब  खाद्यान्नों  पर  नियंत्रण  थां  ve  समय  चीनी

 पर
 भी  नियंत्रण

 था  ।  पर  इस  समय  नियंत्रण  नहीं  किया  जा  सकता  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  कोई

 भी  माननीय  संदर्भ  इसकी  मांगें  नहीं  कंरेगा  ।

 मूल्यों
 की

 वृ  द्वि  का  प्रदान  कुछ  दिनों  पूवे  श्री  हेमा  के  एक  प्रदान  के  द्वारा  उठाया  गया  था  ।  प्रश्न  में

 पूछा  गया  था
 कि

 क्यां  इस  वृद्धि  का  एक  कारण  यह  अफवाह  नहीं  है  कि  चीनी  के  उत्पादन  में  काफी

 कमी
 हो

 गयी  है
 ?  /

 मैने  बताया  था  कि  कमी  उतनी  नहीं  है  जितनी  बताई  जाती  इस  वर्ष

 चौनीं
 की

 उत्पादन  लगभग  १९  लाख  टन  हैं  कौर  गीत  वर्ष  कीं  बची  चीनी  को  मिलाकर  इस  वर्ष की

 peppers

 wast  मं
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 विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 ao  म०

 जरूरत  पुरी हो  जायेगा  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  वर्षा  ऋतु  के  पहले  चीनी  के  मूल्य  हमला  कुछ  बढ़

 जाते हे  ।  ग्रुप  जानते  हे  कि  इस  मौसम में  शीतल  पेय  तथा  अन्य  कामों के  लिए  चीनी  की  मांग

 त  बढ़  जाती हू  ।

 ary  देखेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  स्थानों  पर  ही  मूल्य  में  वृद्धि  हुई हूं  ।  ग्य  स्थानों  पर  मुल्यਂ

 बढ़े  नहीं  जहां  तक  मुझे  पता  है  कि  कुछ  स्थानों  उत्तर  प्रदेश  मूल्य A  १  रु०  २  प्रतिमन

 के  लगभग  वृद्धि  हुई  है  ।  हम  चीनी  भेज  रहे  हैं  ताकि  बाजार में  पर्याप्त  चीनी प्रा  जाये  ।  २४

 को  हमने  खली  बिक्री  के  लिए  १,४०,०००  टन
 चीनी  भेजी

 ।
 टेण्डरों  पर  बांटने  के  लिए  हमने  ३०,०००

 टन  चीनी  रक्षित  रखी  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  कि  क्या  सब  टेण्डर  मंजर  कर  लिए  जाते

 सब  टेण्डर  मंजूर  करना  सम्भव  नहीं है  ।  इस  मामले  में  हमारी  नीति  यह  हैं  कि  बड़े-बड़े  शहरों

 में  मूल्य  पर  नियंत्रण  रखा  जाये  ।  यदि इन  क्षेत्रों में  पर्याप्त  चीनी  बाजारों  में  पहुंचाई  तो

 मलय  फिर  कम  हो  जायेंगे  श्र  सम्पूर्णा  देश  का  बाजार  कब्जे  में  जायेगा  ।  इसी  उद्देश्य  से  हमने

 उत्तर  उत्तर  बिहार  और  पंजाब  म  मूल्य  निर्धारित  कर  दिये  चूंकि  प्रधिकांद  चीनी  का

 उत्पादन  इसी  क्षेत्र  में  होता  है  ale  यदि  यहां  कारखानों  पर  मृत्य  निर्धारित  कर  दिया  जायेगा

 तो  are  बाजारों  पर  भी  स्वयं  नियंत्रण  हो  जायेगा  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  प॑  जाब  के  मामले
 का

 जिक्र  किया  ।  पहले भी  उन्होंने  मुझ  से  इसका

 जिक्र  किया  था  ।  मेँ  उनकी  बात  का  ध्यान  रखूंगा  |  पर  जहां  तक  मुझे  पता  हे  मलय  केवल  लखनऊ

 शर  कानपुर  में  बढ़े  कौर  TAA  इसਂ  सम्बन्ध  में  प्रावश्यक  कार्यवाही  कर  दी  है  हमने  टेंडरों  से

 अधिक  मात्रा  में  चीनी  भेज  दी  है  ।  हमें  राशा  हैं  कि यह  कठिनाई  अ्रस्थांयी  है  ate  शीघ्र  ही  स्थिति

 सामान्य  हो  जायंगी  ।

 मैं  लाइसेंस  प्रणाली  के  बारे  में  जिसे हम  शुरू  करने  जा
 रहे  कुछ  कहना  चाहता हुं  ।

 चीनी  के  थोक  व्यापार  के  लिए  परब  लाइसंस  दिये  जायेंगे  इस  प्रकार  नियंत्रण  ग्रच्द्धा  हों  जायेगा  |

 हमें  लाइसेंस रह  करने  व  लाइसेंसधारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  भी  अ्रधिकार  होगा  ।

 श्री स०  म०  बनर्जी ने  पुछा  कि  हमने  क्या  कार्यवाही  की  है  ।  हमारे  सामने  ऐसा  कोई  भी

 मामला  नहीं  ara  जिसमें  किसी  ऐसी  मिल  ने  जहां  मूल्य  निर्धारित  निर्धारित  मलय  से  श्रमिक

 मूल्य पर  चीनी  बेची हो  ।  कोई  कार्यवाही  करना  संभव  नहीं है  ।  यदि  हमारे  सामने  कोई

 मामला  लाया  तो  हम  अ्रवश्य  ही  कार्यवाही  करेंगे  |

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :
 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  यह  बतायें  कि  लाइसेंस  देने  की  क्या

 अ्रावइ्यकता है
 ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :  सरकार  सावधानी  पु वंक  स्थिति  का  अध्ययन

 कर  रही  है  ।  इस  समय  हमने  निश्चय  किया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  अरन्य  राज्यो ंमें  भी  चीनी  के

 थोक  व्यापारियों  को  लाइसेंस  दिया  ।  आशा  है  कि  इस  लाइसेंस  प्रणाली  से  हम  स्थिति  को
 काबू

 में
 कर

 लेंगे  ।  राज  किसी  भी  स्थिति
 को  देखकर  कुड  अनुमान  लगाते  हें  कौर  उसी  अ्रनुमान  के

 आधार  पर  श्राप  कार्यवाही  करते  हैँ  |
 हमारा  अनुमान  यही  है  कौर  art  है  कि  शीघ्र  ही  बह

 कठिनाई  समाप्त  हो  जायेंगी  |

 इस  नियंत्रण  क्या  श्ावरुग्कना  >= श्रिया  महोदय :  था  ग्रा वश्य कता  है  ?

 eee
 मल  अंग्रेजी  में
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 नियम क  विस्तार क  बार  में  वक्तव्य

 -f.
 श्री  झ्०  प्र०  जेन  :  चीनी  की  कमी  तो  है  नहीं  ।  नियंत्रण  से  लोगों  को  चीनी  जमा

 करने  को  नहीं  मिलेगी  ।  इस  कारण  हमने  थोक  व्यापारियों  को  लाइसेंस  देने  का  मध्यम  माग  अपनाया

 है  ।

 श्रिया  महोदय  :  मेँ  समझता हूं
 कि  इन  mea  प्राणी  का  इन्तजार  किये  बिना  माननीय  मंत्री

 को  स्वयं  वक्तव्य  दे  देना  चाहिये  था  ।  यदि  सभा  का  सत्र  न  चल  रहा  तो  उन्हें  वक्तव्य  जारी

 करने  चाहियें  कि  र  यह  कार्यवाही  करने  जा  रही  है
 ।  इससे  बहुत  सी  गलतफहमियां  द्र  हो

 जाती  हैं  ।

 श्री  श्री  प्र०  जन :  प्रापर  जो  सुझाव  दिया  है  वहू  बिल्कुल  ठीक  है
 ।  कठिनाई यह  है

 कि

 यदि  हम  कोई  कार्यवाही  करना  चाहते  हैं  कौर  उसकी  सब  बातों  को  जनता के  सामने  रख  देते  हैं  तो

 हो  सकता  है  कि  उससे  हमें  लाभ  के  बजाय  हानि  हो  ।  हम  कई  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  के  सम्बन्ध

 में  विचार  करते  राज्य  सरकार  से  विचार-विनिमय  करते  हैं  ।  यह  बात  हमेशा  संभव  नहीं  है  कि

 जनता  को  बता  दें  कि  हम  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ।

 पूच्या  महोदय  :  सामान्य  रूप  से  area  विज्ञप्ति  निकाल  देना  चाहिये  कि  चावल  या

 चीनी  की  कमी  नहीं  है  ।

 fat  wo  प्र०  जन  :
 यह  मैंने  कर  दिया  है  ।  कई  दिनों  वें  यह  बात  समाचार  पत्रों में  भी

 am  गई  है  ।

 ee  ee  ee  ey

 कर्मचारी  भविष्य  निधि
 अधिनियम

 के  विस्तार  के  बारे  में  वक्तव्य

 tam  उपमंत्री  आबिद  कल  जब  भविष्य  निधि  योजना  के  अधीन  art  वाले

 met  परिवहन  उद्योग  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  एक  अधिसूचना यहां  रखी  गई  एक  माननीय

 सदस्य ने  कहा  कि  यह  केवल  ५,०००  कर्मचारियों  पर  लागू  होती  है पौर एक झ्न्य एक  प्राय  माननीय  सदस्य

 ने  कहा कि  यह  २३,०००  कर्मचारियों पर  लागू  होती  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  २१५

 संस्थानों  के  जिनमें  लगभग  २१,०००  कर्मचारी  हूँ  और  सरकारी  क्षेत्र  के  लगभग  ८२  संस्थानों  के

 जिनमें  लगभग  ८२,०००  कामना  रियों
 को  ग्रहण  भविष्य  निधि  योजना  का  लाभ  मिलेगा  ।

 fat  नारायणन  कुट्ट  मेनन
 )

 :  पहली  अधिसूचना  फरवरी  RENE  में  जारी

 की  गयी  थी  att  माननीच  मंत्री  ने  लगभग  ३  महीने  बाद  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  |

 श्री  afar  लो  वह  अधिसूचना  विशेष  रुप  से  इसीके  संबंध  में  नहीं  थी  ।  वह

 शक  विविध  प्रकार  की  अधिसूचना  थी
 ।  परिपाटी  यह हैं  कि  विविध  प्रकार  की

 सूचनाओं को  इकट्ठा  कर  लिया  जाता  है  शौर  भ्रमण  अ्रधिसुचनाओओं के  साथ  उन्हें  भी  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  जाता  है  ;  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हें  कि  विविध  अधिसूचनाओं  को  भी

 qed ही  सभा-पटल पर  रख  दिया  जाया  तो मैं  वसा ही  करूंगा

 मेरा  सुझाव ह
 कि  सभी  मामलों  में  अधिसूचना  जारी  होने  के

 यदि
 सत्र

 चल
 रहा  हो  एक  सप्ताह  बाद  अधिसूचना st  सभा-पटल पर  रख  दिया  जाये  त  कि

 माननीय  सदस्य  देख  सकें  ।

 परमल ८  प्रंग्रेजी  में



 ७६३०  €  १९४९

 संघ  लोक  सेवा
 प्रयोग  प्रतिवेदन  के  बारे

 में
 प्रस्ताव

 ध्रध्यक्ष  महोदय :  सभा  अरब
 ७  १९५६  को  श्री  दातार  द्वारा  प्रस्तुत

 निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  शभ्रग्रेतर  चर्चा  करेंगी

 यह  सभा  संघ  लोक  सेवा  ae  के  wea  प्रतिवेदन  जौ  २४

 geXS  को  सभ-पटल पर  रखा  गया  विचार  करती

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो
 कल  मैं  प्रतिवेदन  की  कुछ  बातों at

 जिक्र  किया था  ।  में  अन्य  बातों को  माननीय  सदस्यों  पर  ही  विचार के  लिये  छोड़ता  हूं  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री

 जरा  ठहरे  ।
 a

 विशेषाधिकार  भंग  के  प्रदान  के  बारे  में

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात है  कि  श्री  मन्थनी  परसों  विशेषाधिकार  सम्बन्धी

 एक
 मरन

 उठाना  चाहते  थे  ।  उनका  कहना था  कि  हक  श्राफ  इण्डियाਂ  के  अनुसार  श्री

 जोखिम  श्राल्वा  ने  यह  कहा  है  कि  श्री  मन्थनी  का  भ्रंग्रेजी को  संविधान  की
 meat  अनुसूची  में

 शामिल  करने  का  संकल्प  विदेशियों  द्वारा  अनुप्रेरित  ari  वह  इस  बात  पर
 सभा

 में

 विशेषाधिकार  का  प्रइन  उठाना  श्री  जोखिम  आल्वा  ने  उसी  समय  खड़े  होकर  यह

 कहा  उन्होंने  यह  बात  नहीं  कही  afag  उन्होंने  कुछ  कौर  बात  कही थी  ।  मैं  समाचार  पत्र

 में
 प्रकाशित  बात  से  माननीय  सदस्य  द्वारा  कही गई  बात  को  अधिक  महत्व  देता  तथापि

 श्री  मन्थनी
 ने  हराकर  मुझे से  यह  ware  किया कि  मैं  टाइम्स  साफ  इण्डिया  के  सम्वाददाता से

 इस
 बात  का  जबाब  मांगूं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  समाचार  क्यों  प्रकाशित  किया  मन

 उनसे  कहा कि  मैं  सम्बन्धित  सम्वाददाता से  इसका  उत्तर  लेकिन मैं  चाहता  हूँ
 कि

 माननीय

 सदस्य  एक  दूसरे  के
 प्रति

 कौर  संसद्  के  प्रति  सम्मान  की  भावना  रखें  ।  इन  मामलों  में

 माननीय  सदस्यों  की  बातों  को  अधिक  महत्व  देता  हूं  ax  इसलिये  सम्वाददाता  के  जबाब  पर

 इंस  प्रदान
 को  आधारित

 न॑  करते  हुए
 इस  प्रस्ताव॑ को  प्रस्तुत  करने की  अनुमति  नहीं  देता  हूं

 ।

 श्री  कोकोम  seat  :
 जिस  बैठक  में  मुझ  पर  यह  बात  कहने  का

 लगाया गया  वहां  बहुत  से  दलों के  कोई  wat  दर्जन  सदस्य  मौजूद  उन  सभी  ने  यह  कहा

 हैकि  मैंने  ऐसी  बात  नहीं  कही  डा०  भी  वहां  मौजूद

 राम  सुलग  सिंह  मेरे  विचार  से  पत्र के  संवाददाता  से  कोई  उत्तर

 मांगने
 की  जरूरत  नहीं है  ।

 थी  ware  हरवानी  इस  मामलें  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  |

 श्रिया  महोदय
 :  यदि

 सभा  की  यही  राय  है  तो  संवाददाता  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बात

 नहीं  पूछी  जायेंगी
 ।

 जब  कोई  संसद्  सदस्य  दूसरे  सदस्य  के  प्रति  कोई  बात  कहने  का

 आरोप  लगाता  है  तो
 मैं

 दूसरे  संसद  सदस्य से  उस  बार  में  पूछता हुं  ake  इस  प्रकार  दोनों  को

 सन्तुष्ट  करने
 का

 प्रयत्न  करता हूं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  art भी  इसी  प्रणाली
 से  काम  लिया  जाये  +

 वि अतः इस
 मामले  को अग  बढ़ाना  आवश्यक  नहीं है

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९  १८८१  aE Re है

 संघ  अयोग  के  आठवें  प्रतिवेदन  बारे  में

 श्री  दातार  :  परसों  मेने  यह  बताया  था  कि  wa  के  का  बहुत  रही

 gare  ग्रालोच्य  वर्ष में  ऐसा  एक  भी  मामला  नहीं  gar  जब  कि  सरकार  ने

 की  सलाह  के  अनुसार  काम  नहीं  किया  ।

 एक  प्रदेश  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  यह  fara  की  थी कि  विद्यार्थियों

 क
 ज्ञान  का  सामान्य  स्तर  फिरता  जा  रहा  है  ।  इस  समस्या पर  प्रत्येक  स्तर  पर  विचार

 करना  चाहिये  |  इस  प्रदान  पर  विश्वविद्यालयों  wie  भ्रत्तरविद्वविद्यालय  कीबोर्ड  को  विचार  करना

 चाहिये  i  इंस  समय  भी  यहीं  शिकायत  दुहराई  गई  इसके  लिये  दो  उपचार  पहिला

 विश्वविद्यालय  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  विश्वविद्यालयों  का  स्तर  a  fat  संवादों के

 हित  में  यहं  सिफारिश  की  गई  है  कि  उत्तरी  उम्मीदवारों  के  लियें  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की

 व्यवस्था  कर  उनकी  कमियां  दूर  की  जायें  ।  दूसरी  सिफारिश के  संबन्ध  में  में  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  अखिल  भारतीय  प्रशासन  ak  अखिल  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  लिये  हमने

 क्रम  निर्धारित  fat  हुए  सदस्यों  को  ज्ञात हैं  कि  अखिल  भारतीय  प्रशासन  सेवाओं  के

 परिवीक्षाधीन  उम्मीदवारों  के  लियें  दिल्ली में  तथा  अखिल  भारतीय  पुलिस  सेवा  के

 वीक्षाधीन  उम्मीदवारों  के  लिये  माउन्ट  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  वहाँ  कंवल  कुछ  विषयों

 के  अ्न्तगत  of  शिक्षा  नहीं  रदा  जाता  विमान  आवइ्यकताग्रों
 गे

 ध्यान
 में

 रखते  हुए

 उन्हें  व्यावहारिक  दिक्षा  दी  जाती  अन्य  सेवाओं  के  संबंध  में  भी  हमार  यहाँ  प्रशिक्षण

 संबंधी  पाठ्यक्रम  सरकार  इस  बात  पर  भी
 विचार

 कर  रही  है  कि  नियुक्ति  के  कुछ

 वर्षों  पश्चात  भी  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  त्  चालित  किया  जाय  aa  विश्वास  हैं  कि

 विश्वविद्यालयों  के  अधिकारी  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  दिक्षा  का  सामान्य  स्तर  न  गिरने

 पाव  ।  हम॑  wet  we  से  उचित  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करेंगे  और  सरकारी  नौकरों  को

 देकर  १ झान  के  gear  भी  गहन  प्रशिक्षण  देने  का  प्रयत्न  क  गे  ।

 संघ  लोक॑  सेवा  भ्रायोग  ने  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  कही  कभी  होल  भारतीय

 प्रशिक्षण  सवा  के  लिये  एक  विशेष  परीक्षा  हुई  थी  ।  हम  भारतीय  प्रशासन  सेवाओं  शौर

 भारतीय  पुलिस  सेवाशर्तों  के  लिये  प्रतिवर्ष  परिवारों  लेते  अ्रायोग  नें  इन  परिवारों  में

 बन  वाले  विद्यार्थियों
 के

 संबंध  में  यह  बंताया  है  कि  भलें  ही  वें  लोग  झ्रावेदनਂ  पत्रों  में

 भारतीय  विदेश  सेवा  के  लिये  भ्र धि मान्यता  दे ंतो  भी  वे  लोग  भारतीय  प्रयास  सेवाओं  में

 ही  पसन्द  करते
 यहां तक  कि  जिन  युवकों  ने  ha oat laey  डिग्रियां  प्राप्त

 की  हैं  वे
 भीਂ  n lay CFT (Het  पदों  से  प्रयास  सेवायों  में  जाना  अधिक  wear  समझतेਂ

 निसंदेह

 हम  चाहतें  हैं  किं  भारतीय  प्रशासन  सेवाओं  में  सभी  क्षेत्रों  से  सर्वोत्तम  व्यक्ति  लिये  जायें

 तथापि
 हम  यह

 भी  चाहते  हैं  कि
 fadtnet  या व्यवसायिक  उपाधि  लिये

 हुए
 व्यक्ति  इन  पदों

 के  लिये  water  न  करें  ।  उनंकी  सेवायें  टेक्नीकल  क्षेत्रों  के
 लिये  काफी  महत्वपूर्ण  हमें

 इस
 प्रशन  पर

 विचार  करना  हैं  ।  आयोग ने  इंसਂ  संबंध
 में  यह

 कहा  हैँ  कि  ऐसी  प्रवृत्ति  की
 प्रोत्साहन

 नहीं  देना
 उन्होंने  तकनीकी  ate  Tranter  अध्ययन  के  संबंध

 में  यह
 सिफारिश कीं

 फेंकी ऐसे  व्यक्तियों  को  अधिक  वेतन  मिलना  यद्यपि  हम  जो  वेतन  दे  रहे  हैं  वह  भीਂ

 पर्याप्त  संतोषजनक  है  ।

 i  ES

 मूल  अंग्रेजी  में



 ७६३२.  संघ
 लोक  शव  के  प्राठव  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  €  १९४९

 जहां तक
 टेक्नीकल  योग्यता  वाले  व्यक्तियों  पर  भारतीय

 प्रशासन  सेवाओं
 में  आने

 पर  रोक  लगाने  का  प्रश्न  हमने  भारतीय  प्रशासन  सेवाओं  के  लिये  विशेष  परीक्षा  के  संबंध  में

 अधिसूचना  जारी  करने के  पूर्वे  कुछ  नियम  बनायें  थे  ।  तब  सभा में  कई  माननीय  सदस्यों ने

 यह  कहा  था  कि  डाक्टरों  ate  वैज्ञानिकों  को  भी  परीक्षा  में  सम्मिलित  होने  की  अ्रनूमति दी  जाय

 दूसरी  a  यह  कहा  गया  कि  जो  स्नातक  हों  उन्हें  परीक्षा  में  सम्मिलित  होने  की  अनुमति

 @  जाय  ।  इस  प्रकार  इस  संबंध  में  दो  परस्पर  विरोधी  मत  अब  इस  समस्या पर  विचार

 जा  रहा  हैं  ।

 wa  में  पुनर्नियुक्ति  संबंधी  झ्रायोग  की  सिफारिशों  को
 उद्धृत  करना  चाहता हूं  ।  सभा

 में  क्सर  इक  प्रकार  के  प्रशन  पूछे  जाते हैं  कि  पुनर्नियुक्ति  या  सेवा  की  अवधि  बढ़ाने  का  कोई

 कारण  होने  पर  भी  सेवा  की  अ्रवधि  क्यों  बढ़ाई जाती  हैं  ।  मैँने  इस  संबंध  में  सरकारी  नीति  का

 उल्लेख  किया  wat  ने  प्रतिवेदन  में  बताया है  कि  पुनर्नियुक्ति  के  संबंध  में

 कठिनाइयां
 पैदा  होती  हें

 |  वस्तुतः  ज्येष्ठ  अधिकारी  के
 पद निवृत्त  होने  पर  पदाधिकारी

 मिलना  बहुत  कठिन  होता  हैं
 |  प्रतिवेदन  में  इस  संबंध  में  जो  कुछ  कहा  गया है  उसका  सारांश  यह

 है  कि  पुनर्नियुक्ति के  २५०  मामले  आयोग  के
 समक्ष  लाये  गये  उनमें

 से  २२४  मामलों
 में  आयोग

 ने  सलाह  दी  इसका  कारण  यह  है  कि  टेक्नीकल  क्षेत्र  में  भ्रनुभवी  अधिकारियों  की
 बहुत

 कमी  इस  प्रकार  अयोग  ने  इस  संबंध  में  सरकार के  ि ७५ वेयें  का  समधन  किया

 द्रिध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 थ्रो  कोडियान  अनुसूचित  जातियां )  :  प्रतिवेदन  से  कई  महत्वपूर्ण  बातों  का

 लगता है  |  उनमें एक  यह  है  कि  परीक्षा  में  सम्मिलित  होने  वाले  उम्मीदवारों  का  स्तर  गिरता

 जा  रहा  है  |  वैसे  भी  देश  में  यह  भावना  फलती  जा  रही  है  कि  लोक  सेवायों  की  नैतिकता

 व  स्तर  गिरता  जा  रहा  इसका  कारण  यही  हैं  कि  ऊंचे  स्तर  के  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं

 अतः  स्तर  बढ़ाने  की  समस्या  बड़ी  व्यापक  है  |  इसके  लिये  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  fret

 का  सामान्य  स्तर  बढ़ाया  जा  रहा  हे  शर  विश्वविद्यालयों  में  भरती  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  रहा

 है  तथा  चुनाव  के  बाद  भी  उम्मीदवारों  को  उचित
 प्रशिक्षण  देने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  इस

 सम्बन्ध  मे  मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  विश्वविद्यालयों  के  प्रवेश  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाये

 और  परीक्षा  म  उत्तीर्ण  होन  के  पश्चात  हीਂ  नहीं  अ्रपित ्  पहिले  भी  प्रशिक्षण  का  प्रबन्ध  किया  जाये  |

 श्रतुसूचित  जातियों  व  श्रादिम  जातियों  के  लिये  ऐसा  ही  प्रबन्ध  किया  जाये  जैसा  कि

 इलाहबाद  विश्वविद्यालय  ने  किया है  ।

 प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  लोग  अधिकांश  प्रशासन  सेवा  में  ही  जाना  चाहते  हें  ।

 शर  कई  प्रकार  की  जगहों  के  लिये  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  मिलते  ।  विश  अतः  विज्ञान  तथा  टेक्नॉलॉजी

 से
 सम्बन्धित

 पदों  के  लिये  उपयुक्त  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  होते
 इसका  कारण यह  है  कि  देश  में

 वैज्ञानिक  शिक्षा  देने  के  उपयुक्त  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हैं  तथा  कई  लोग  जिन्हें  उपयुक्त  योग्यता  प्राप्त

 ea  वेतन  की  कमी
 या  भ्रमण  कारणों  से  इन  पदों  पर  नहीं  जाना  चाहते  इसलिये  सरकार  को

 चाहिये  कि  sar  पदों  के
 लिये वे  उचित  वेतन  स्तर  निर्धारित  करें जिस  से  योग्य  शौर  समुदाय  व्यक्ति

 इन  पदों  के  लिये  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 एएल

 मल  प्रंग्रेजी  में



 १९  १८८१ (  )  संघ  लोक  सेवा  प्राप्त  प्रतिवेदन  के  बार  म  प्रस्ताव  ORR

 अब  में  ग्र स्थायी  नियुक्तियों  को  लेता  किसी पद  के  लिये  अस्थायी  नियुक्तियां

 कर  दी  जाती  हैं  कौर  एक  वर्ष  के  उसके  सम्बन्ध  में  संव  लोक  सेवा  झ्रायोग
 से  पूछना

 होता  है

 लेकिन कई  मामलों  में  दो  दो  वर्ष  के  ्य  संघ  से  सलाह  ली  गई  हैं  ।  पिछले  वह  मेंने  एक  ऐसे

 मामले की  शोर  संघ  का  घ्यान  अक्षित  किया  था  जिसमें  एक  व्यक्ति  को  कई  पदों  पर  भ्र स्थायी

 तौर पर  नियुक्त  करन के  Tea.  एक  ए  से  पद  पर  स्थायी  कर  दिया  गया  था  जिसके  लिये  वह

 से  प्रस्वीकृत ठहरा  दिया  गया  था

 दूसरी  are  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  म  ऐसे
 भी  अधिकारी हें  जो  पिछले  १४,  १५  वर्षों

 अस्थायी  रूप  से  काम  कर  रहे  हे  उन्हें  स्थायी  करने  के  लिय  भ्रायोग  द्वारा  बलाया  गया  हे  |

 समझ म  नहीं  भ्राता कि  इन्हें  इतने  समय  तक  अ्रस्थायी  क्यों  रखा  गया  ।  इस  से  यह  होता है  कि

 =

 बाद  म॑  इन  लोगों  के  भ्र तु भव  को  देखते  हुए  अन्य  व्यक्तियों  को  इन  पदों  पर  नहीं  जाता

 |

 मेरे  राज्य  म  इस  प्रकार  की  भावना  फैलती  जा  रही है  कि  केन्द्रीय  सेवाओं  a  वहां

 व्यक्तियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाता  इस  प्रकार  की  भावना  ग्रन्थ  राज्यों

 के  हृदयों  में  भी  विद्यमान  इस  अ्रवसर  पर  मे  इस  बात  की  भी  म॑  त्री  महोदय  का  घ्यान  दिलाना

 चाहता हूं  कि  केरल मं  संघ  लोक  सेव  अयोग  का  कोई  केन्द्र नहीं  हे  ।  अतः  मेरा  निवेदन है  कि

 राज्य म  भ्रायोग  का  एक  परीक्षा केन्द्र  खोला  जाये  जिसे  से  परीक्षार्थियों  को  सुविधा

 यह  प्रथा  है  कि  नियुक्ति  के  गृह  म  मालय  उम्मीदवार  के  सम्बन्ध  में  पुलिस  रिपोर्ट

 भजता  पुलिस  रिपोर्टे  के  ठीक  न  होने पर  उसे  उस  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  मेरे

 विचार  से  यह  उचित  नहीं  है  क्यों  कि  इससे  फैलता  हैं  ।  रिपोर्ट  पुलिस  के  सिपाही  या

 हेड  कान्सटेबल के  द्वारा  लिखी  जाती है  उसे  बरगलाया  जा  सकता है  या  किसी  कारणवश  उस  से

 विरोध  होने  पर  भी  खराब  रिपोर्ट  दी  जा  सकती  है  राजनीति  में  भाग  लेने  पर  उनकी  रिपोर्ट  खराब

 करदी  जाती हूं  मेरे  विचार  से  यह  उचित  नहीं  हैं  ।  केरल में  यह  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 तथा  नियुक्तियों  के  मामले  में  किसी  प्रकार  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  है  ।  तथापि  यदि  वह  नौकरी

 मघसन के परचात के  कोई  अवांछनीय  कार्यवाही  करता है  तो  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही की  जा  सकती

 मं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  ह  कि  पुलिस  रिपोर्ट  प्राप्त  करने की  प्रथा  को

 समाप्त  कर  दिया  जाये  ॥

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर
 )  :

 राज  हमारे  देश  की  प्रशासकीय  व्यवस्था  के  कंधों  पर

 बड़े-बड़े  दायित्व  हं  ।  इसलिए  हमें  अपनी  सेवाओं  का  मनोबल  ऊंचे  से  ऊंचे  स्तर  पर  बनाये  रखने

 की  प्र  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान  चाहिये  |  पर  इस  के  लिये  यह  भी  जरूरी है  कि  संघ

 लोक  सेवा
 ait  उचित  ढंग  से  गठित  sta  जनता  को  उस  पर  पूरा  भरोसा  रहे

 संविधान
 में  लोक  सेवा

 आयोग  को
 इसीलिये इतना  महत्व  दिया  गया

 ा

 लकलक योग
 ने

 अरपना  दायित्व  पूरी  तौर  से  निभाया  है  ?  उसमें  यदि  कुछ  त्रुटियां  हुई
 तो

 उन
 के

 लिये  भ्रायोग  जिम्मेदार  या  मंत्रालय  ?

 जैसा  कि  इस  प्रतिवेदन  से  स्पष्ट  आयोग  ने  इस  काल  में  काम  का  परिमाण  काफी  बढ़ा

 दिया  पहले  से  ज्यादा  परीक्षाएं
 ली  गई

 पत्र
 लिखें गय

 लेकिन  दुख
 की

 बात  है  कि

 नहीं  frat}

 आ
 को  सेवायों  और  जनता  का

 विश्वास  प्राप्त
 करने मं  सफलता  lol  किस  re

 +  अंग्रेजी  में



 ७६३४.  संघ लोकं सेवा प्रायोग क सेवा  क  प्रतिवेदन  के  बारे में  प्रस्ताव  €  १९४५९

 हरिश्चन्द्र

 सब  सें  पहले  तो  mat  के  गठन  को  ही  देखिये  ।  प्रतिवेदन  में  दियां  गया हैं
 कि  आयोग

 के  एक
 सदस्य--श्री  Vo  Yo  फंजी--के

 निवृत्त  होने  उन  के  स्थान
 पर  एक  नये

 श्री  एस०  एच०  ज़हीर--को  नियुक्त  किया  गया है  ।  इससे  जनता  के  दिमाग में  यह  बात  जमती

 है  कि  अयोग  में  एक  मुस्लिम  सदस्य  रखी  ही  जायेगा  |  जबकि  जनता  के  दिमाग में  जमायी  यह  बात

 जानी  चाहिये  कि  झ्रायोग  के  सदस्यों  का  चुनाव  केवल  योग्यता  के प्रा घार  पर  ही  किया  जाता हे
 |

 यही  दृष्टिकोण  स्वस्थ  भी  होगा  |

 दूसरी  खामी  यह  है  कि  निवृति-काल  के  करीब  पहुंचने  साधारण  किस्म  के  अंधिका  रियों

 को  ही  संघ  लोक  सेवा  आयोग में  भेजा  जाता  हैं  ।  इससे  उन्हें  साल  सेवा  में  बने  रहने
 की

 छूट  मिल  जाती  है  ।  इसे  रोका  जाना  चाहिये  ।

 mam  को  मंत्रालय  के  कृपापात्र  अधिका  रियों  के  लिये  काम  जुटाने  के  साधन  नहीं  बनाया

 जाना  चाहिये  ।

 ग्रा योग  कुछ  ऐसे ढंग  से  काम  करता है  कि  जनता  का  विश्वास उठता  चला जा  रहा

 इसके  दो-एक  उदाहरण  लीजिये  ।  कभी  कुछ  दिन  आयोग  ने  प्रान्तीय  सेवाओं  के

 कुछ  श्रधघिकारियों  को  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  म  लेकर  पदोन्नत  किया है  ।  आपको  सुनकर

 ताज्जुब  होगा  कि  राजस्थान  प्रशासकीय  सेवा  के  कुछ  ऐस  अधिकारियों  को  भीਂ  भारतीय

 प्रशासकीयਂ  सेवा  में  ले  लिया  गया  जो  पहले  कई  बार  राजस्थान  प्रशासकीय  सेवा  के

 योग्य  भी  नहीं  समझ  गये  थे  ait  दो-तीन  बार  असफल  होने  के  कुछ  तरीकों  से

 उस  सेवा  में  पहुंच  पाये थे  aa  ने  भी  उनको  पहले  लगातार  दो-तीन  बार  सफल

 घोषित  कर  दिया  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  की  श्रेणी  में  नहीं  लिया  था  ।  लेकिन

 कई  वरिष्ठ  अधिकारियों के  रहते  हुए  उनको  सीधे-सीधे  पदोन्नत  करके  भारतीय  प्रद्यासकीय

 सेवा  में
 ले  लिया गया  है  ।

 जब  कि  क्रमानुसार  सुची  में  उनसे  पहले  oe  नाम  कौर भी  मौजूद

 शर
 यंह  भी  भ्रनुचित  हे

 कि  दो
 पदों  के  चुनाव  के  लिये  १३  की  सुची  बनाई  जाये  ।

 इससे  oy  अधिकारियों  के  अधिकारों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  एक  कौर  विचित्र  बात

 शायद  संयोग
 ही

 कि  जहां  पहले  दस  वर्षों  में  केवल एक  मुस्लिम  उम्मीदवार  को  भारतीयਂ

 प्रशासकीय  सेवा  में  लिया  वहां  इस  सौभाग्य
 या  दुर्भाग्य

 तीन  मुस्लिमों  को  चुना
 गया

 महोदय  :
 क्या  इसमें  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  afer  जातियों  की

 भांति  अरन्य  लोगों
 को  भी  कुछ  रियायतें  दी  गई

 श्री  दातार  :  सिफ
 अनुसूचित

 जातियों
 को

 ही  दी  गई

 tet  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  माना  तो  बहुत  ज्यादती  होंगी  कि  तीनों  मुस्लिमों  को  इसलिये
 चुना

 गया  हूँ  कि
 आयोग

 के
 एक  मुस्लिम  सदस्य

 इस  बार  चुना  समिति  के  सभापति  थे  |
 फिर  इससे  जनता

 को  संदेह  तोਂ  होता  ही
 |

 faa  dist  में



 १९  व  १८८१  (  )  संघ  लोक  सेवा  आयोग के  आठवें  प्रतिवेदन क  बारे  म  प्रस्ताव  ७६३४

 श्री  नारायण  af  सेना  एक  औचित्य  प्रश्न है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो

 यंह  संदेह  की  बात  कही हें  यह  श्रुति हैे  |  यह  चुनाव  करने  वाली  समिति  के  सभापति  के

 आचरण  पर  जब  तक  माननीय  सदस्य  के  पास  ऐसा  कोई  ठोस  संबत  न  हो

 कि  वे  तीनों  मुस्लिम  उम्मीदवार  योग्यता  के  विहित  मानदण्ड  के  आधार पर  नहीं  चुने  गये

 तब  तक  ऐसी  बात  sea  की  अनुमति  नहीं दी  जानी  चाहिय े।

 वह  सिफ :  माननीय  सदस्य  को  कुछ  संयम  से  काम  लेना  चाहिय े|

 शाब्दिक  तौर पर  कहते जा  रहे  हैं  कि  उनका  मंथा  wet  करने  का  नहीं  पर  वह  शआ्रक्षप

 तो  करत ही  जा  संघ  लोक  सेवा  भ्रायोग  के  सदस्यों  के  बारे में  कुछ  भी  कहते  समय  हमें

 सावधानी  रखनी  चाहिये  ।  वहू  एक  सं विहित  निकाय हू  और  अरपना  काम  बड़ी  अच्छी  तरह

 निभा  रहा  है  |

 महोदय  :  में  तो  समझ  रहा  था  कि  माननीय  सदस्य  उम्मीदवारों  की  सूची  के

 क्रम  को  भंग  करने  के  सम्बन्ध  A  ही  कह रहे  एक  कौर तो  माननीय  सदस्य  कहते  हें  कि

 म्मीदवारों  में  भेद-भाव  नहीं  करना  कौर  दूसरी  कौर  वह  खुद ही  समुदाय  श्राघार

 पर  भेदभाव  कर  रह  हमारे  देश  हर  समुदाय  के  व्यक्तियों  को  उन्नति  के  समान  अवसर

 प्राप्त  ऐसी  बातें  नहीं  कही  जानी  चाहियें  |  किसी  भी  समुदाय  या  धर्म  के  लोगों  इस  तरह

 उल्लेख  नहीं  किया  जाना  चाहिये

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  मे  fat  तथ्य  बता  रहा  हूं  ।

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  उतकों  तथ्य  मान  सकते  हैँ  लेकिन  तथ्यों  को  भी

 इस  ढंग  से  नहीं  कहना  चाहिये  ।  अयोग क  सदस्यों  को  हटाने के  भी  दूसरे  ह  |  संविधान म

 लोक  सेवा  आयोग के  सदस्यों  श्र  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 को  हटाने  के  लिये  दूसरी  ही  प्रक्रिया  संविहित  उसके  लिये  यहां  या  राज्य-सभा  म॑  अलग से

 प्रस्ताव रखा  जा  सकता  लेकिन म॑  इस  तरह  के  ग्रामीणों  की  शझ्रनुमति  नहीं दे  सकता  |

 यदि  तीन  मुस्लिम  उम्मीदवार चूने  गये  तो  उसमें  उनके  का  सवाल  कहां  उठता है
 ?

 इसमें  की  क्या  बत  ह
 ?

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कुछ  चुनावों  के  लिये  स्वयं  संघ
 लोक  सेवा

 आयोग
 ने  एक  प्रक्रिया

 विहित  कर  रखी हें  |  आयोग  भारतीयਂ  पुलिस  सेवा के  लिये  उम्मीदवार  चुनता  लेकिन  किसी

 भी  पुलिस  वाले  को  इस् टर ब्य
 के  लिये  नहीं  बुलाता ।

 महोदय  :  क्या  afar  रूप  से  आयोग  को  पुलिस  वालों  को  चुनाव  के  समय

 उपस्थित  रहने के  लिये  बुलाया  ही  जाना  चाहिये
 ?

 श्री  shear  मायूर  :  में  चुने  वाले  उम्मीदवारों
 को  न  बुलाने  की  बात  कह  रहा  ्य

 उनकी  पदोन्नतियों  fas  फाइलें  कौर  रिकार्ड  देखकर  कर दी  जाती हे  ।  लेकिन  भारतीय

 प्रशासकीय  सेवा  के  लिये  चुनाव  करते  आयोग  उम्मीदवारों  का  पुराना  रिको  भी

 देखता है  कौर  उन्हें  के  लिये  भी  बुलाता है  ।  कौर कुछ  अधिकारियों  को  तो  इन्टरव्यू

 के  लिये  चौबीस  घन्टे  पहले
 ही

 सूचना
 दी

 जाती  अ  होता  तो  यहाँ
 तक

 है
 कि

 में  न  wad  कुछ  लोग  भी  कभी-कभी  चुन  लिये
 जाते  me Ses

 faa  अंग्रेजी  में



 ७६३६  संघ  लोक  मेवा  ग्रा योग  के  प्राइवेट  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  &  eye

 faeaa  महोदय :  कया  इन
 तीन  उम्मीदवारों  के  चुनाव  में  भी  यह  किया गया

 के  लिये  न  arm  पर  उनको  चुना गया  है  ?

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  #  उसी  चुनाव  की  बात  कह रहा हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  तब  माननीय  सदस्य को  उन  उम्मीदवारों  के  धम्म  को  बीच  में

 नहीं  घसीटना  चाहिये  था ।  श्री  नारायणुन  कंट्री  मेनन  ने  यहीं  आपत्ति  उठाई  माननीय

 सदस्य  ने  यह  क्यों  कहा कि  पिछले  साल  केवल  एक  ही  मुस्लिम  चुना  गया  जबकि  इस

 वर्ष  तीन  मुस्लिम  चुने

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  हठ ०५  कहा  था  कि  पिछले  दस  साल
 में  एक  ही  मुस्लिम  चुना

 गया  थां  ॥

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  सीमा  का  अतिक्रमण  कर  रहे  ऐसा  कोई  भ्र

 तो  नहीं  रखा  जाता कि  एक  वर्ष में  कितने  मुस्लिम  चुने  यह  दलील  ही  गलत  ऐसी

 दलीलें  नहीं दी  जानी  चाहिये

 lott  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  में  इसके  धिक  ब्यौरे  में  नहीं  हालांकि  मेरे  पास  जानकारी

 मौजद  पुरी  राजस्थान  प्रद्यासंकीय  सेवा  को  इसके  लिये  विवाद  सा  किया गया  था

 महोदय :  लेकिन  माननीय  सदस्य  को  अप्रत्यक्ष  रूप से  ऐसे  ७५  नहीं  करने

 चाहिये  ।  यदि  वह  चाह  तो  aa  के  सभी  सदस्यों  को  हटाने  के  लिये  अलग  से  एक  संकल्प

 रख  सकते हैं  ।  में  उसकी
 भी  अनुमति दे  दूंगा  ।  उनके  अपने

 कथन  को  प्रमाणित  तो  करना

 चाहिये  ।  संकल्प  के  दौरान  में  वह  जो  चाहें  कह  सकते हैं  ्र  उसे  प्रमाणित  कर  संकते हैं  ।

 लेकिन  इस  प्रकार  के  भ्र प्रत्यक्ष  हि श्राक्षेपों  से  सारे  देश का  वातावरण  गंदा  होता है  ।  यदि  आयोग

 के  सदस्य  बुरे  तो  उन्हं  उचित  रूप  से  हटा  देना  चाहिये  ।  मुझे  उस  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  मेरे
 कथन

 का  area  यही था  कि  लोक  सेवा
 झ्रायोग

 को  जनता

 का  सम्मान  प्राप्त  करना  चाहिये  ।

 इस  प्रतिवेदन  लोक  सेवा  ग्रा योग  ने  सफलता  के  सामान्य  मानदण्ड  का  भी  उल्लेख

 किया है  ।
 उसमें  सुझाव  दिया  गया है  कि  गृह-कार्य  मंत्री को  दिक्षा  मंत्री  से  परामर्श

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  करने  चाहिये  ।  इसीलिये  मैँने  यह  पुछा  था  कि  क्या  दोनों  मंत्रियों

 ने  इस  विषय  पर
 विचार  किया  है  भ्र ौर  क्या

 वे
 इस  दिशा  में  कुछ  करने  की  सोच

 रहे

 प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  पदालि  ate  उसके  लिये  किये  जाने  वाले  चुनावों  के  बारे  आयोग ने
 शिकायत  की  है  कि  उसके  लिये  चुनाव  करना  कठिन  वहू  इसलिये  कौर  भी  कठिन  बन

 गया है
 आयोग  की  शिकायत  के  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उसे  श्रौद्योगिक  प्रबन्ध

 पदालि
 का

 ब्यौरा
 नहीं  दिया  है

 ।  मंत्रालय  को  यह  सुचना  को  देनी  चाहिये  थी

 मैने  इसीलिये  इसके  बारे  में  wer  पुछा  था  कौर  amd  गृह-कार्य  मंत्री  से  इस  पदालि  के

 गठन  से  सम्बन्धित  सभी  सरकारी  श्रधिसुचनायें  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिये  कहा  था

 २००  UF

 लेकिन उस  भ्र धि सुचना  में  fed  इतना ही  बताया  गया  हे  कि  शुरू  में  इस  पिछली  में
 कुल

 मीदवार
 लिये  जायेंगे  ।  उसमें  भी  उनकी  श्रेणियों  का  कोई

 ब्योरा  नहीं  बताया  गया  है



 १९  १८८१  )  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अ्राठवें  प्रतिवेदन  के  बार  म  प्रस्ताव  ७६३७

 अब  जनमत  के  दबाव  के  व्यक्तित्व  परीक्षा  पास
 करने

 की
 शर्तें

 हटा
 दी

 गई

 व्यक्तित्व-परीक्षा  तो  कभी  भी  जारी  लेकिन  उसमें  कम  नम्बर  पाने  वालें  को  भी  सेवा  a

 लिया  जाता  लेकिन  ot  afar  रूप  से  यह  निर्णय  नहीं  किया  गया है
 कि

 परीक्षा  को  बिलकुल  हटाया  या  नहीं  |  यह  निर्णय  करने  के  अब  जरूरी  हो  गया

 ह  कि  हम  उन  अधिकारियों  के  काम  की  जांच  जिन्हें  व्यक्तित्व-परीक्षा  में  अ्रसफल्

 होने  पर  भी  सेवा  में  लिया  गया  ह  |

 संघ  लोक  सेवा  marr  ने  ६७  उम्मीदवारों  का  विदेशों  में  किया था  श्र

 उनमे ंसे  ३२  चुने  |  में  जानना  चाहता  हं  कि  ये  चुनाव  किस  किस  प्रक्रिया  से  किये

 जाते हैं  ।  ऐसे  चुनावों  के  लिये  कोई  बोर्ड  गठित  किया  जाता  या  भ्रायोग  की  कौर से  wat

 का  कोई  एक  सदस्य  ही  ऐसे  उम्मीदवारों  का  चुनाव  करता है  ?

 इस  प्रतिवेदन  में  यह  भी  बताया गया  ह  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  राज्य  लोक

 आयोगों  के  सदस्यों  का  एक  सम्मेलन  भी  किया है  कौर  उन्होंने  उस  सम्मेलन  में  कुछ  निर्णय  भी

 किये  यह  बड़ी  अच्छी चीज  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  गठन  में  एक  खामी  यह  हे  कि  उसमें  न्यायपालिका का  कोई  भी

 प्रतिनिधि  नहीं ह  ।  भ्रायोग के  हित  में  भी  यह  अच्छा  रहेंगा  कि  किसी  उच्च  न्यायालय  का  कोई

 मुख्य  न्यायाधीश  आयोग
 में

 रखा  जाय  |  इससे  आयोग  की  प्रतिष्ठा
 भी

 बढ़ेगी  att  उसके  हाथ

 भी  मजबत  होंगे  ।

 हमारे  देश  की  सेवाओं  का  मनोबल  उतना  अच्छा  नहीं  जितना  कि  afer  i  इसलिये

 संध  लोक  सेवा  आयोग का  क्षेत्र  विस्तृत  किया जाना  चाहिये  ate  उसे  अधिकारियों के  प्रशिक्षण

 तथा  उनके  जीवन  के  ग्रन्थ  पहलों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  करना  चाहिये  ।  इससे  हमारे

 अधिकारियों  में  दायित्व  संभालने  की  प्रकृति  बढेगी  |

 श्री  सिंहासन  सिंह  अध्यक्ष  किसी  sar  समाज  के  उन्नत

 होने  के  लिये  शभ्रावव्यक  है  कि  जनता  का  उस  के  शासन  में  ८  विश्वास  हो  ।  शासन  की

 सफलता के  लिये  शासन  के  तीन  रंग  होते  हैं
 :

 कार्येकारी  ake  न्याय  अर्थात्

 एग्जिक्यूटिव  शौर  जुडिशियरी
 ।

 झ्र गर  लेजिस्लेचर  के  oat  जनता  का  विश्वास
 न  हो  तो  उस  को  उसे  हर  चार  या  पांच  वर्ष  पर  बदलने  का  अधिकार  है  कौर  उसे  बदला  जा

 सकता  हैं  |  इसलिये  जहां  तक  विधायक  का  cet  हैं  उसे  प्रयत्नशील  रहना  होता  है

 जनता  का  उस  पर  विश्वास  रहे  ।  दूसरा  जो  सब  से  बड़ा  है  पीसन  का  वह  कार्यकारी

 प्रेम  है  और  उस  के  बाद  न्याय
 ।

 इन  दोनों  अंगों  के  आदमियों  के  चुनावों  में  सिवा  सुप्रीम
 कोट  और  हाई  के  जज  विशेष  afar  हमारे  कमिशन  काहे ।  स्टेट

 ५  ७

 लेवल  पर  भी  कौर  वैसे  ही  यूनियन  लेवेल  पर  भी  ।  जहां  तक  कमिशन  का

 wet  हैं  उस  के  प्रति  जनता  का  wera  विश्वास  किसी  के  ऊपर  कोई  भी  उंगली  न  उठा

 सके
 ।

 जसा  अभी  मेरे  ge  वक्ता  ने  कहा  कि  ऐसी  नौबत
 न

 पानी  चाहिये  कि  कमिशन  के

 सदस्यों  के  ऊपर  किसी  की  उंगली  उठे  ।  उन  के  प्रति  सब  का  विश्वास  हो  ।  उन  की

 कार्यक्षमता  म॑  सरकार  का  विश्वास  हो  कौर  सरकार  में  उन  का  विश्वास  हो  ।  राज  के

 दिन  उभय  पक्ष  एक  दूसरे  के  प्रति  अ्रविश्वास  की  भावना  से  नहीं  देखते  ।



 ७६२८  संघ  लोक  से  वा  आयोग  क  श्रावकों  प्रतिवेदन  क  बारे  में  प्रस्ताव  €  Peue

 सिंहासन

 इन  बातों  के  कमिशन  के  व्यक्तियों  के  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है
 ।

 जो
 जहां  पर  हैं  प्रति  हैं  ।  मुझे  केवल  एक  बात  कहनी  है  कि  उन्होंने  खुद  अपनी  रिपोर्ट  में

 जगह  बतलाया  है  कि  कमिशन  के  काम  के  लिये  जरूरी  है  उस  में  लोगों  का  विश्वास

 हो
 ।

 वे  इस  बात  की  ताईद  करते  हैं  कि  ऐसा  जरूरी  है
 ।

 ऐब्सोल्यूट  ८  ऐंड  इस्पाशिएलिटी (qr
 न्याय शीलता

 झर  यह  दोनों

 ही  कमिशन  के  राइडिंग  प्रिसिंपल  हो  सकते  और  हमें  यह  देखना  है  कि  वह  उन
 पर

 कितनी  तवज्जह  देता  है  ।  मैं  ने  चैप्टर  १३  के  प्रकार  देखा  कि  सीनियारिटी  के  बारे  में

 कमिशन  के  पास  कुछ  नाम  भेजे  गये  थे
 ।

 कमिशन  ने  अपनी  रिकमेंडेशन  लेकिन  पता

 नहीं  कयों  बावजूद  कमिशन  की  सिफारिशों  हालांकि  जिन  सिद्धांतों  को  में  ने  पढ़  कर

 सुनाया  उन  के  अनुसार  एक  दूसरे
 के

 प्रति  काफी  विश्वास  होना  उन  सिफारिशों

 को  पुरी  तरह  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  जो  ४८७  नाम  डिटरमिनेशन  श्राफ

 रिटी  के  के  लिये  भेजे  गये  थे  वह  अपेंडिक्स  १३  में  १४  नं०  पर

 दिये हुए  हैं  ।

 Voy  झ्रादमियों  के  बारे  में  कमिशन  ने  रिकमेन्डेशन  कर के  भेजा  ।  उन  में  से  गवर्नमेंट

 ने  केवल  ६४  को  उन  को  सीनियारिटी  दे  लेकिन  २२१  को  नहीं  दी  माननीय

 मंत्री  जी  | स  विचार  करें  कि  इस  गवर्नमेंट  के  प्रति  कमिशन  की  भावना  क्या  होगी  ।

 wa  कमिशन  ने  श्राप  के  कहने  पर  उन  को  सीनियारिटी  दे  दी  तो  गवर्नमेंट  की  तरफ  से

 उन  को  सीनियारिटी  देने  में  क्यों  देरी  हो  रही  हैं
 ?

 मेरा  खयाल  हैं  कि  इस  पर  बहुत  ज्यादा

 ध्यान  देना  चाहिये  ।  कमिशन  ने  भ्राखिर  में  कहा  है  कि  यह  खुशी  की  बात  हैं  कि  गवर्नमेंट

 ने  कभी  उन  से  डिफर  नहीं  किया  लेकिन  गवर्नमेंट  ने  उन  की  सिफारिश  को  पूरी

 भी  तो  नहीं  किया

 दूसरी  बात  जिस  की  तरफ  मैं  ara  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  वह  रिएम्प्लायमेंट

 सेवा  में  के  बारे  में  है  ।  गवर्नमेंट  से  रिएम्प्लायमेंट  की  चीज  भी  रक्खी  है

 इस  के  सम्बन्ध  में  मेरी  एक  खास  धारणा  मैं  नहीं  चाहता  कि  रिएम्प्लायमेंट श्रमिक  हो  ।

 रिएम्प्लायमेंट  अधिक  होने  के  माने  यह  है  कि  इस  से  बहुत  से  लोगों  को  निराशा  होती

 राज  बहुत  से  लोग  तराशा  लगाये  रहते  हैं  कि  वे  कुछ  समय  बाद  उन्नति  ऊंचे  स्थान

 पर  पहुंचेंगे
 ।

 यह  काम  क्रमबद्ध  होता  हैं
 ।

 जिंस  क्रम  से  लोग  रहते  हैं  उसी  wa  से

 aunt  बढ़ते  जाते  हैं  ।  लेकिन  अगर  भ्रामक  रिएम्प्लाय  हो  जाता  है  तो  फिर  हज  बढ़ने

 की  गति  रुक  जाती  है
 wk

 उस  का  प्ररिणाम  यह  होता  है  कि  नीचे  काम  करने  वालों  को

 ज़ो  ara  बंधी  होती वह  खत्म  हो  जाती  है  कौर  भागे  बढ़ने  में  उन  का  विश्वास उठ

 जाता  हैं
 ।

 हमारी  सर्विसेज  में  चारों  तरफ  इनएफियदिएंसी  है  ।

 क्षमता  कम  दिखलाई  पड़ती  हैं  ।  हम  इस  को  इस  चीज  में  मिला  कर  विचार

 ate  मेरा  प्रनू भव भ्छ्  भी  है  कि  ज़ब  बहुत  से  आदमी  रिएम्प्लाय  किये  जाते  हैं  तो  वे  झपने

 मातहतों  में  ज्यादा  क्षमता
 के

 साथ  वह  विश्वास  नहीं  ला  सकते  जो  उन  के  प्रति  पहले

 मातहतों  में  था
 ।

 कौर
 इस

 प्रकार  का  खर्च  भी  होता  है  कौर  काम  भी  ठीक  से  नहीं  होता  ।

 कमिशन  ने  रीमेक  किया  है  कि  चूंकि  श्राज  टेक्निकल  आदमियों  की  कमी  पड़ती  है  इसलिये
 यह  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  कि  पुराने  भर  अनुभवी  लोगों  को  रिएम्प्लाय  किया  जाय  ।
 २५०  केसेज  गवर्नमेंट  ने  रिएम्प्लायमेंट  के  लिये  कमिशन  को

 रिफर  किये
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 जिन  में  से  कमिशन  ने  २२४  केसेज  को  रिकॉर्ड  किया  |  गवर्नमेंट  २१६

 आदमियों को  रिएम्पलाय  किया  ॥

 महोदय  पीठासीन

 के  नाम  पर  २५०  केसेज  रिफर  किये  गये  ।  मैं  से  कहना  चाहता  हूं

 fe  saa  यही  कहा  करते  थे  कि  भारत  के  लोग  at  aaa  के  योग्य  नहीं  हुए  हैं  उन
 ASN

 को  शासन  दे  देने  के  होंगे  भारत  में  गड़बड़ी  |  जिस  समय  भारत  का  सुत्र

 हमारे  नेताओं  के  हाथ  में  मेरी  गुस्ताखी माफ  उन  को  शासन  करने  श्रीनगर

 नहीं  लेकिन  उन्होंने  कार्यक्षमता  से  दिखला  दिया  कि  जहां  खून  की  नदी

 wet  उसी  स्थान  में  भी  ate  दुनिया  में  भी  हिन्दुस्तान  का  स्थान  ऊंचा  रहा
 ।

 काम  काम

 को  सिखाता  है
 ।

 काम  को  सीखने  से  दूर  रहने  से  कर्तव्यपरायणता (1.  सकती

 इसलिये  अ्रनभव  के  नाम  पर  किसी  को  मौका  न  मेरी  समझ  में  देश  के  साथ  न्याय

 करना  नहीं  है
 ।

 में  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  wait  कांग्रेस  पार्टी  ने  एक  कमेटी  बिठलाई

 थी  कि  ताकि  वह  देखे  कि  गवर्नमेंट  कहां  कहां  लोगों  की  संख्या  अधिक  बढ़ा  रही  है

 खर्च  को  बढ़ा  रही  है  ।  उस  की  रिपोर्ट  देखने  को  नहीं  मिली  लेकिन  ७  में  हम  ने

 पढ़ा  कि  उसने  सिफारिश  की  हैं  कि  गवर्नमेंट  से  कहा  जाय  कि  वह  साल  दो  साल  के  लिये

 रिक्रूटमेंट  बन्द  कर  दे  ।  काफी  लोग  नौकरी  में  श्री  गयें  उन
 के

 कारण  ही  देश

 की  सरकार  में  बहुत  भीड़  हो  गई  अ्रधिक  भीड़
 न

 की  उनकी  यह  सिफारिश

 लेकिन  शायद  उन्होंने  यह  खयाल  नहीं  कि  रिक्रूटमेंट  रोक  देने  से  हमारे  यहां  बेकारी

 कितनी  हम  इस  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  |  झगर  उस  ने  यह  सिफारिश

 की  होती  कि  रिएम्प्लायमेंट कौर  एक्सटेंशन  का  कार्यकाल  रोक  दिये  जायें

 तो  देवा  का  ज्यादा  कल्याण  ऐसी  मेरी  धारणा  हे  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  रिएम्प्लाय

 मेंट  और  एक्सटेंशन के  सारे  मसले  पर  गवर्नमेंट  को  बहुत  ठंडे  दिल  से  ध्यान  देना  हू
 |

 इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा  तो  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  देश  किधर  जायेगा ॥

 हमारे  विनोबा  जो  कि  गांधी जी  के  प्रतीक  स्वरूप  कहलाते  उन्होंने  एक  बार  कहा

 था  कि  राजनीति  में  भी  waar  ग्रहण  होना  चाहिये  ।  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  मरने

 पर  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  waar  ग्रहण  इस  में  भी  होना  चाहिये  :  जीवन  के

 हर  क्षेत्र  हर  स्रोत  में  ग्रहण  होना  चाहियें  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रीपाद

 ग्रहण  का  नियम  होने  पर  भी  अवकाश  न  दिया  जाना  में  समझता  हूं  कि  देश  के  साथ

 न्याय  नहीं  हे  इन  विचारों  को  बड़ी  दृढ़ता  के  साथ  सदन  के  सामने  खाना

 चाहता हूं

 दूसरी  बात  कमिशन  ने  बड़े  की  कही  हैं  ।  गवर्नमेंट  की  जगहों
 की  सूचनायें

 कमिशन  को  भेज  दी  जाती  है  कि  इतनी  जगहें  हम  भरना  चाहते  हैं  शौर  तुम  उसे

 वर्टाइज  करो  ।

 उनकी  सूचना  भ्रखबारों  में  दी  जाती  पोस्ट्स  ऐडवरटाइज  की  जाती  हैं  श्र  भ्रावेदन

 पत्र  भ  हें  और  उन  की  जांच  पड़ताल  के  बाद  उम्मीदवारों  को  बलाया  जाता  यह  सब

 करने  के  बाद  यह  सूचना  निकाल  दी  जाती  है  कि  यह  सब  पोस्ट्स  कैंसिल  (  )
 हो  गई

 श्र  बाप  स्वयं  समझ  सकते  हैं  कि  इससे  कितने  लोगों  में  किसान  के  प्रति  गुस्सा
 ak

 नाराजगी पैदा  होती  होगी  ।  ऐसा  होने  से  लोगों  में  काफी  बेचैनी  पैदा  होती  है  कौर में

 समझता  हूं  कि  कमिशन  द्वारा  ऐसा  करना  उचित  नहीं  है  ।  कमिशन  की  रिपोर्टे  के  पेज  ६

 126  (Ai)  LSD~2
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 थर  यह  रीमिक्स  हैं  कि  आयोग  को  सरकार  द्वारा  रद  किये  जाने  वाले  पदों

 तत्काल देनी  चाहिये  ।

 यह  जो  दी  गई  हैं  उनके  अनुसार  करीब  ३७  पोस्ट्स  तो  ऐपिंडिक्स  ११  में

 धौर
 ७

 पोस्ट्स  ऐपिंडिक्स  १२  में  थीं  ौर  इस  तरह  से  ४४  पोस्ट्स  के  लिए  इंटरव्यु

 दरख्वास्तें  मंगाई  गईं  यह  सब  करने  के  बाद  एक  दम  से  उन  पोस्ट्स  का  भरना  रोक

 दिया  गया  |  जनता  में  इन  चीजों  को  लेकर  हमारे  प्रति  जो  एक  भ्रम  कौर  दाक  पैदा

 होता  है  वह  हमारे  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  साहब  वहां  पर  तो  बगैर

 सिफारिश  के  काम  नहीं  चलता  भ्र  लोग  तो  यह  भी  कहते हैं  कि  जगहें जो  बनती  हैं

 वे  कुछ  खास  उम्मीदवारों  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाई  जाती  हैं  ताकि  उनको  किसी  तरह

 ऐकौमोडिट  किया  जा  सके  ।  wa  में  नहीं  जानता  कि  श्राम  जनता  के  यह  प्राप्त  कहां  तक

 सच  हैं
 ?

 लेकिन  यह  में  भ्र वश्य  कहूंगा  कि  पोस्ट्स  ऐडवरटाइज  करने  के  बाद  इंटरव्यु

 थर  लोगों  को  बुला  लेने  के  बाद  फ़िर  यकायक  उन  पोस्ट्स  को  कैंसिल  कर  ठीक  नहीं

 है  cic  उससे  लोग  इस  तरह  का  शक  करने  लगते  हैं  कि  मालूम  होता  है  कि  उनके  आदमी

 जिनको कि  ag  ऐकौमोडेट करना  चाहते  थे  वे  चूंकि  इंटरव्यू  में  पास  नहीं  हो  सके  हैं

 इसलिए  इन  पोस्ट्स  को  नहीं  भरा  गया  ।  जनता के  मन  में  स्वाभाविक  तौर  पर

 भ्रम  पैदा  होता  है  कि  पोस्ट्स  कुछ  खास  लोगों के  वास्ते बनाई  जाती  इसलिये  में

 चाहता  हूं  fe  कमीशन की  नीति  tat  रहनी  चाहिये  जिससे  जनता  के  मन  में  उनके  ak

 सरकार के  प्रति  भ्र विश्वास  न  पेदा  हो  कोई  किसी  किस्म  की  लंका  इसलिये  गवर्नमेंट

 को  चाहिये  कि  किसी  पोस्ट  को  ऐडवरटाइज  करने  से  पहले  खूब  तरह  से  देख  भाल  कर  ले

 कि  वाकई  इस  पोस्ट  की  जरूरत  भी  है  कि  नहीं  कौर  जब  यह  जान  पड़े  कि  नहीं  यह  पोस्ट  भरी  जानी

 निहायत  झ्रावश्यक  है  तभी  कमिशन  उसके  लिये  भ्र जि यां  मंगाये  पौर  लोगों  को  इंटरव्यू  पर
 बुलाये

 I

 ऐडवरटाइजमेंट्स  देने  के  बाद  उम्मीदवारों  का  इंटरव्यू  ले  लेनें  के  बाद  पोस्ट्स  के  कं सिले शन  से

 उम्मीदवारों  को  बहुत  ही  दिक्कत  कौर  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  है  शर  मेरी  निगाह  में  तो

 एक  दम  से  पोस्ट्स  को  केंसिल  कर  देना  अक्षम्य  काम  है  कौर में  सरकार  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि

 एसी  घटनायें  नहीं  होनी  चाहियें  कि  किसी  को  भी  तकलीफ़  को  भी  तकलीफ़ हो

 द्र  उनके  घर  वालों  को  भी  तकलीफ़  इतना  उनका  रुपया  पैसा  खच  कराया  जाय  बाद  में

 पोस्ट्स  को  कैंसिल  दिया  जाय  |

 दूसरी  बात  कमिशन  ने  बड़ी  माक  की  दिखलाई  है  ।  प्रभीਂ  हमारे  माथुर  साहब  ने  सदन  का  ध्यान

 दिलाया  था
 कि

 कभी  तक  जो  एक  पसंनालिटी  टैस्ट  )  था  वह  निकाल  दिया  गया

 है  उसके  निकालने  के  कारण  काफ़ी  ऐसे  व्यक्तियों  की  भरती  हो  गई  है  जो  कि  नगर  पर्सनालिटी

 ete  होता  शायद  उसमें  वे  पास  न  होते  ।  लेकिन  यह  तो  उभय  पक्ष  की  बात  है  शौर  इसमें  दोनों

 तरफ  के  लिये  कहा  जा  सकता  है
 ।

 पहले  ज़माने  में  जब  पर्सनालिटी  टैस्ट  था  तो  वही  एक  मात्र

 डिंग  फैक्टर
 न  करता  था  कौर

 ५
 मिनट  के  इंटरव्यु  में  लोगों  को  भरती

 शर

 रिजेक्ट
 कर

 दिया  जाता
 था  कौर  ऐसा

 भी
 होता  था  कि  जो  रिटन  टैस्ट  में  पास  हो  चुके  है ंलेकिन  oat

 वह  पर्सनैलिटी  टेस्ट  में  नहीं  झा  सके  तो  उनको  निकाल  दिया  जाता  था  ।
 इसलिये मेरी  समझ  में

 नालिटी  cee
 को

 ही
 एक

 मात्र  नौकरी  के  वास्ते  डिजाइनिंग  फैक्टर  मान  लेना  अनुचित  था

 मेंट  ने  यह  सही  ही
 किया

 कि
 पर्सनालिटी  टैस्ट  की  जो  प्रभुता थी  उसकी  जो  विशेषता  थी  उसको

 कस  किया  लेकिन  उसको  एक  दम
 से  बिलकुल

 निकाल  दिया  जाना  भी  स्थान  पर  सही

 नहीं
 होगा
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 एक  माननीय  सदस्य  :  कहां  निकाला गयां  है  ?  विधवा  वैसी  परीक्षा  )

 है  तो  ।

 sit  मगर  वह  डिजाइनिंग  फैक्टर  तो  नहीं  है
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसके भी  नम्बर जोड़े  जाते  हूं  ।

 ait
 सिंहासन  fag

 :
 प्यार  नम्बर  जोड़े  जात  हों  तब

 तो
 ठीक  बात  है  लेकिन  साथ  ही

 सिटी  टैस्ट  में  कुछ  हि  नम्बर तक  जाना  जरूरी  होना  चाहिये ताकि  एक  उम्मीदवार की

 सिटी  भी  एकाउन्ट कौर  जा  हो  सक े।

 डिफेंस  सर्विसेज  के  बारे  में  इस  कमिशन  ने  एक  बात॑  कही है  प्रो  वह  बात

 सोचने झ्र  समझने  की  है  ।  उन्होंने कहा  कि  डिफेंस में  रिटेन  टेस्ट
 परीक्षा  )  की

 बिना

 पर  जो  भर्ती  होजाया करती  है  वह  जब  मिलेटरी  के  टेस्ट  में  जाते  हूं  तो  वहां  जाकर  वे  सेब  के

 सब  फेल  हो  जाते  हैं
 ।  पढ़ने-लिखने  के  इम्तिहान में  तो  वे  a  जाते  हें  लेकिन  वहां  तो  N

 शादी  में  इम्तिहान  देना  होता  है  और  डिफेंस  सर्विसेज  के  सेलेक्शन  बोर्ड  के  टेस्ट  में  वे  पास  नहीं  हो  पाते

 क्योंकि  उसमें  तो  सुगठित  शरीर  भ्र  स्वास्थ्य  की  प्रा वश्य कता  होती  है
 ।

 इसकी  वजह

 यह  है  कि  शहरों  में  रहने  वाले  बड़े-बड़े  अधिकारियों  के  लड़के  जो  कि  भ्रंग्रेजी  स्कूलों  में  शिक्षा  पाते  हूँ

 बे  तो  इन  रिटन  fea  में  पास  हो  जाते  हैं  लेकिन  चूंकि  वे  शहरों  में  रहते  हैं  प्रौर  शारीरिक  दृष्टि  से  वे

 काफ़ी  हृष्ट  पुष्ट  नहीं  होते  इसलिये  वे  डिफेंस  सर्विसेज  के  उन  दौड़ने  कूदने  इरादी  सम्बन्धी  टिप्स  में

 पास  नहीं  हो  पाते  लेकिन  चूंकि  उन्हीं  में  से  उनको  लेना  होता  है  तो  इस  तरह  हमारी
 मिलेटरी

 की  क्षमता भी  कम  होती  है  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  स्वराज्य  प्राप्ति  के  बाद  से  हमने  डिफेंस  सर्विसेज़

 भरती  के  वास्ते  जो  एक  विशेष  वर्ग  के  लोग  ही  उपयुक्त  समझे  जाते  थे  लड़ने  वाले  समझे  जाते  थे

 केवल  उसी  के  लोगों  को  चांस  मिलता  था  उस  मोनोपली  को
 तो

 हमने  खत्म
 कर

 दिया  है  में  समझता  हूं  कि  यह  ठीक  ही  किया  गया  सबको  फौज  में  भरती  देश  की
 रक्षा

 करने  श्र  शास्त्र  की  विद्या  प्राप्त  करने  का  समान  मिलना  चाहिये
 |  लेकिन इस  सम्बंध

 मेरा  एक  सुझाव  है  कि  जो  इम्तिहान  हों  वे  ऐसे  cag  ताकि  देहात  के  लड़के  भी  बन  सक  उनमें

 पास  हो  सकें
 |  प्राण  देहात  के  लड़के  बिलकुल  वंचित  ह  जिनको

 कि
 वास्तव  में  मिलेटरी  में  स्थान  मिलना

 चाहिये  क्योंकि  शहर  के  लड़कों  के  मुकाबले  में  वे  ज्यादा  greys  होत  हैं  ्र ौर दौड़ने  कूदने
 में  उनसे

 रहत  हैं  ate  फिर  लड़ाई  के  मंदान  में  जो  लड़ते  हैं  बहू  सिपाही  भी  वही  होत  हैं
 ।  कमिशन

 >  कहा है
 कि

 स्टैंड  गिर  गया  है
 ।

 wa  इस  स्टैंड डे के  गिरने का  वही  कारण है  जो  कि  मैंने  आपको  अभी

 बतलाया  |

 अभी  हमारे  माननीय  मंत्री  ने  कहा
 कि

 हमारे  यहां  पर  लोगों  का  ध्यान  कराई  ए०  एस०  की  तरफ

 सब  से  अघिक  रहता  है  ate  aso  ए०  एस०  का  ज्यादा  ae  रहता है
 श्र

 इन्हीं

 शब्दों का  कमिशन  ने  भी  प्रयोग किया  है  ।  wa  आखिर  इसका  कारण  क्या  है  कि  जो  sai  नियम

 होते  प्रोफेसर  होते  हें  और  डाक्टर  होते  हे  वे  भी  भाई  पु  एस०  में  जाना  चाहते  हैं  ।  जिस

 लाइन  में  ते  विशेष  योग्यता  प्राप्त  करते  हें  प्रोफेसरी  या  इंजी  उनमें  न॑  जाकर

 कराई  To  एस०  म  ही  क्यों  जाना  चाहते  यह  एक  विचारणीय  विषय  है  ।  वह  इसलिये  जाना

 चाहते  हूं  कि  सरकार
 की

 लिस्ट  में  argo  ए०  एस०  की  सबसे  ऊंचा  स्थान  दिया  जाता है  जैसे कि
 ब्रिटिश

 काल  में  भाई  सी०  एस०  वालों  को  प्राप्त  था  और  जिन  अराई ०  सी ०  एस०  वालों
 के  वास्ते  पंडित

 जी
 ने  भ्र पनी  पुस्तक  में  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  gar  वही  पुरानी

 स्थिति  आज
 भी

 कायम  है  .'
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 श्री  बज  राज  सिह  (fetharatz )  :  पंडित  जी  aa  उसकी  भूल  गये  हैं  ।

 थी  सिहासन सिह  :  wa  जहां  तक  भूलने  की  बात  है  तो  ag  शर  भी  बहुत  सी  बातों

 को  भूल  गये  होंगे  ।  तभी  में  पढ़  रहा  था  कि  जिस  समय  हिन्दुस्तान  की  TTA  की  समस्या  भारतवर्ष

 के  नेताओं  के  सामने  मौजूद  थी  कौर  यह  तय  करना  था  कि  देश  का  बंटवारा  किया  जाय  अथवा  नहीं

 तो  जब  लाडे  मा  उं  टेनेन  के  साथ  क  तारों  की  भारतवर्ष  का बंटवारा करने  के  लिये  सहमति  हो  गई  थी

 वे  डिवीज़न  के  लिये  warts  हो  गये  थे  तो  इस  बंटवारे  के  सवाल  को  लेकर  गांधी  जी

 कांग्रेस  के  नेताओं  में  मतभेद  उत्पन्न  हो  गया  था  श्र  गांधी  जी  यहां  से  बिहार  चले  गये  थे  और

 रास्ते  में  उन्होंने  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  को  लिखा  था  कि  इस
 मामले  में  मेरा तुम

 से  मतभेद  है  ।

 aq  समय  झर  स्थान  में  fata  कराने  से  मत  मेद  नगर  पैदा  हो  जाय  कौर  ख्यालात बदल  जाय

 तो  उसमें  कोई  ग्राइचय  नहीं  होना  चाहिये  |  यह  मुमकिन  है
 कि

 ore  में  झ्रापकी  जगह  पर  होता तो

 में भी  शायद  वहीं  सोचता  कौर  मेरा  भी  वही  खयाल  होता  जो  कि  are  का  है  तो  स्यान  कौर  समय

 काकुन  कुड  प्रभाव  पड़ता  ही  है  लेकिन
 बाते  अपनी  जगह  पर

 उसी
 तरह  कायम है

 ।
 लोगों

 में  राज  ए०  एस०  के  वास्ते  इसलिये  amd  है  कि  आई०  ए०  एस०  वाले  हर  चीज़  के  लिये  योग्य

 खयाल  किये  जाते  हैं  ।  कमिशन  की  रिपोर्ट  जो  निको है  उस  में  भी  यही  दिखाया  गया  है  कि  argo

 ए०  एस०  वले  हर  चीज़  के  लिये  योग्य  हें  शर  इसलिये  हर  एक  भले  ही  वह  इंजीनियरिंग  पास

 डाक्टरी  की  योग्यता  रखता  हो  अथवा
 प्रो  फेर  झाई०  ए०  एस०  में  जाव  का  इच्छुक  रहता  है  |

 aq  यूनाइटेड  किंगडम  आदि  में  प्रौढे पं  शर  डाक्टर  का  उचित  मान  होता  है

 उनकी  काफो  डोनर  की  जाती  है  भ्र  में  चाहता  हैं  कि  हमें  यहां  पर  भी  उसी  चीज़  की  होगा

 धौर  हमें  अपने  सर्विसेज  के  दृष्टिकोण  को  बदलना  होगा  |  नगर  हम  अपने  यहां  के

 इंजोनियसं  ate  साइंटिस्ट्स  आदि  की  अधिक  डोनर  करें  तो  शायद  हमारे

 यह  लोग  राज  ए  ०  एस०  में  जाने  के  लिये  उतने  लाला  जीत  न  होंगे  जितने  कि  राज  होते  हूं  ।  कमीशन

 खुद  लिखता  है  कि  इसके  लिय  बहुत  दरख़ास्तें  aI  हैं  ।  अराज  तो  लोग  यह  भी  कहने  लगे  हूं  कि  कहों  से

 सिफारिश  भी  भेजो  न  ।  पहले  हम  सुना  करते  थे  कि  एक  कमीशन  है  ।  यह  नहीं  मालूम  होता  था  कि

 कौन  मेम्बर  हे  ।  सिफारिश  की  बात  सोचने  का  सवाल  ही  नहीं  पदा  होता  था  ।  Aloe  तो  हालत  यह

 है  कि  चाहे  कामयाबी  हो  या  न  दौड़  धूप  पहले  से  शुरू  हो  जात  है  ।

 गर्व  मेंट  ने  कई  कमेटियां  सर्विसेज़  के  रिश्नारगेनाइ  जेशन  पुनर्गठन  के  लिये

 उनकी  रिपोर्ट  भी  thea  वे  दाखिल  दफ्तर  हो  गधों  उन  पर  कोई  रमल  नहों  त्रों  ।  तो  मेरा

 सुझाव  है  कि  सर्विसेज  का  रिश्रारगेनाइजेशन  इस  तरह  से  किया  जाये  कि  उनमें  ऐसा  न  रहे

 जैसा  fe  ana है  ।

 थी  ब्रज राज सिंह  :  गवर्नमेंट  को  ही  दाखिल  दफ्तर  कर  दीजिये  |

 थी  सिंहासन सिह  :  वह  तो  श्राप  कीजिये
 ।

 हम  तो  इस  गवरमेंट  को  रखना  चाहते  हैं

 इसमें  जो  किया  हूं  उनकी  दुरुस्त  करना  चाहते  हें  ।  अपकी  गवर्नमेंट  होगी  तो  हमारा  खयाल

 है  कि  tr  खतरे  पड़  जायेगा  |

 तो  मेरा  सुझाव  है  कि  सरविसेज  को  रिश्रारगेनाइज  किया  जाये
 ।

 झ्रापने  कई  एक्सपर्ट करे  टियां
 लेकिन  सर्विसेज  का  रिश्नारगेनाइ

 जेशन  नहों  gar  ।  झपको  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  करनी  होगो

 कि  सारे  लोग  एक  ही  सर्विस में  न  जाना  चाहें
 |  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  पर  सरकार  विचार  करे  ।
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 दूसरा  सवाल  डेंटेटिव  एप्वाइटमेंट्स  का  है  ।  इस  बारे में  खुद  कमीशन

 का  सुझाव  है  मेरा  सरकार  से  इस  बारे  म॑  बड़ा  मतभेद  है  कि  बगर  कमीशन  को  रेफरेंस  केਂ  टेंटेटिव

 ए्प्वाइटमट्स कर  दी  जाती  हं  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  बहुत  से  लोग  हमारे  पास  हैं

 कहते  हें  कि  मिनिस्टर  से  कह  कर  हमको  नौकरी  दिलाया  ।  हम  उनको  मना  कर  देते  हैं  पर  कभी  कभी

 करना  भी  पड़ता  हे  क्योंकि  उधर  वोट  का  डर  रहता  है  ।  मे  श्राप  से  यह
 बात  ईमानदारी से  कह

 रहा हूं
 ।

 चूंकि  श्राप  इस  तरह  से  लोगों  को  मुक़र्रर  करते  हें  इसलिये  पर  जोर  दिया  जाता  है  ।

 तो  यह
 जो  ६९२  टेंट  टिव  एप्वाइन्टमेंड्स हुए  ये  क्यों  |  कमीशन शाह  |  श्राप  को  बड़ी  प्रा वस् यकता

 पड़ती  है  तो  लोगों  को  रख  लेते  हैं  फिर  उनमें  से  किसी  को
 ६

 महीने
 किसी  को  एक  साल  बाद

 किसी  को  दो  साल  के  बाद  के  सामने  कनफेशन  के  लिये  भेजते हें  ।  wa  जानते

 हूँ  कि
 जो

 आदमी  एप् वां डट  हो  जाता  है  कौर
 काम

 कर  लेता  है  उसकी  अनुभव
 भी  हो  जाता

 र

 उसकी  तरफ  से  लोगों  का  यह  खयाल  भी  हो  जाता  हू ंकि  इसको  क्यों  निकाला  जायें  ।  इस  तरह से

 योग्य
 न

 होन  पर
 भी

 बहुत  से  आदमी  रख  लिये  जाते  हें  ale  जो  दूसरे  योग्य  प्रा सकते थ  वे  नहीं

 झा  पाते
 ।  तो

 यह  जो  डिटेक्टिव  एप्वाइटमेंट्स  के  नाम  से  जो  बहुत  से  आदमी  रख  लिये  जाते  हें  यह

 val  होना  चाहिय े।

 इसके  अलावा लोगोंको लोगों  को  2  म्पोरेरी  तौर  पर  रखने  का  भी  एक  बड़ा  सवाल  इस  के  बारे  F

 मैंने  कई  बार  सवाल  भी  किया  पर  जवाब  नहीं  मिला
 ।

 बहुत
 सी

 सर्विसेज  हं  जिन  में  लोग  दस  दस  पन्द्रह

 पन्द्रह  बरस  से  डम्पोरेरी  चल  रहे  खासकर  रेलवे  के  इंजिनियरिंग विभाग  मं  ।  बहुत  से  उनम  से  यह

 समझते  हू
 कि

 टेम्पोरेरी  रहते  हुए  हो  ag  रिटायर  हो  जायंगे
 ।

 यह  बड़े  दुःख  की  बात  ष्  हमको यह

 निश्चित  करना  होगा  कि  टेम्पोरेरी  कब  तक  किसी  को  रखा  सकता  है  ।  एक  बार  गवनमट न कहा ने  कहा

 था  कि  जो  आदमी  तीन  साल  तक  टेम्पोरेरी  रहेगा  उसको  परमाणु  कर  दिया  जायगा ।  लेकिन में

 जानना  चाहता  हूं
 कि

 ये  बातें  क्यों  चलती  हें  ।  हम  क्यों
 न

 अपनी  आवश्यकता  के  भ्रनुसार  झ्रादमी

 रख  उनको  न्स्तकिल रखें  ।  जो  आदमी  टेम्पोरेरी  होता  है  उसके  सिर  पर  एक  तलवार  सी  लटकती

 रहती है  कि  न  जाने  कब  निकाल  दिया  इससे  उसकी  एडीसी  कम  हो  जाती  जसे  कि

 जब  श्राप  किसी  रिटायर  आदमी
 को

 दुबारा  नौकर  रखते  हैँ
 तो  उसकी  काम  की  ज्यादा  परवाह  नहीं

 अपनी  एजेंसी  बढ़ाने  की
 परवाह  नहीं  होती  क्योंकि  वह  समझता  है

 कि
 ज्यादा  से

 ज्यादा

 मुझे  निकाल  ही  तो  में  रिटायर  तो  हो  ही  चुका  हूं  ।  इसी  तरह  से  आदमी  के  मन  में

 खयाल  रहता  है  ।  वह  समझता  हूं  कि  में  परमानेंट  तो  हं  ही  नहीं
 ।

 झ्र गर  काम
 खराब  होगा  तो  मुझे

 निकाल  दंगे  ।  भ्र  वह  अपनी  एफीशंसी  बढ़ाने  की  कोशिश  नहीं  करता  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि

 जहां  तक  हो  सके  ग्रुप  टेम्पोरेरी  कम  जहां  तक  हो  सके  परमाणु  आदमी  रख  ताकि  व

 ज्यादा  अच्छा काम  कर  सक  |  टेम्पोरेरी  के  इनमे  यह  खयाल  रहता  है  कि  म  ग्राज हू न जान न  जान  कल  रखा

 जाऊंगा या  निकाल  दिया  जाऊंगा ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  कमीशन  की  रिपोर्ट  की  ताईद  करत  हूं  सनौर  उम्मीद  करता  हूं  कि  मेरे

 सुझावों  पर  गौर  किया  जायेगा  ।

 शी  सूप कार  :  हमारी  सरकारी  सेवाओं  की
 काय  क्षमता

 का  स्तर  बहुत  ऊचा

 रहता  चाहियें

 ।

 लेकिन  बड़  हुर्नोग्य  को  बात  है

 कि

 संघ  लोक  सेवा  1 sterr
 की

 शिकायत  हैं

 नि

 उसके

 सामने  आने  वाले  उम्मीदवारों  का  स्तर  श्राम  तौर  पर  बहुत  नीचा  होता  हैं  |

 मूल  भेजी  में



 ७६४४  संघ  लोक  से  वा  प्रयोग  के  प्रारंभ  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  €  RENE

 प्रशासन  का
 भी

 सामान्य  मानदण्ड  बहुत  गिर  गया  है
 ।

 इसका  मूल  कारण  यह  है
 कि  दश  का

 परिस्थिति  तो  बिलकुल  बदल  गई  सरका
 री

 अधिका  रियों  का  काम  तो  बिलकुल  बदल  गया  लेकिन

 परीक्षाओं  ate
 व्यक्तित्व

 परीक्षण  का  कभी  भी  वही  मान-दण्ड  चला  AT  रहा  जो  ब्रिटिश  शासन  के

 काल  में  था
 ।

 बीस  साल  पहले  के  जिलाधीशों  के  काम  कुछ  ग्रोवर  शर  राज  कुछ  प्रौर है
 |  पहले  के

 जिलाधीशों  शर  प्रशासकीय  अधिकारियों  के  मुख्य  काम  दो  q——fate  ae  व्यवस्था  बनाये
 रखना

 तथा  राजस्व वसूल  करना  |

 श्राज  उनका  मुख्य  काम  बन  गया  है--देश  के  विकास  की  योजनाकारों को  कार्यान्वित  करना  |

 aa  we
 सामाजिक  कांम  अधिक  करना  पड़ता  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  बनने  के  हमारे  प्रशासकीय  भ्र धि कारियों  को  राष्ट्रीय  विकास

 के  सिलसिले  में  पहले  से  अधिक  दायित्व  संभालना  पड़ता  है  |

 इसलिये  भारत  सरकार  कौर  संघ  लोक  सेवा  को  प्रशासकीय  पदों  के  लिये  किये

 जाने  वाले  चनावों  में  परिवारों  और  व्यक्तित्व  परीक्षण  की  प्रणाली  भी  बदलनी  चाहिये  ।  इसी

 सम्बन्ध  डा०  एपीजी  ने  NIRA  संगठन  तथा  रीति  विभाग  ate  लोक  प्रशासन  प्रतिष्ठान

 बनाने  की  सिफारिश  की  थी  ।  उन्होंने  जोर  दिया  था  कि  सरकार  के  नई  विकास  योजनाओं  के  लिये

 जरूरी  है  कि  लोक  प्रशासन
 में

 एक  नई
 समझदारी

 पैदा  की  जाये  |

 इस  पर  फिर  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 ara  के  प्रतिवेदन  में  एक  दो  बातों  का  विशेष  उल्लेख  किया  गया  है  ।  परिशिष्ट ११  में

 उन  पदों  की  सुची
 दी  गई

 है  जिसको  विज्ञापन  जारी  करने  के
 बाद

 रद्दे  कर  दिया  गया  थी  !  परिशिष्ट  १२

 में  इन  पदों
 की

 सूची  दी  गई  है  जिनको  उम्मीदवारों  के  इन्टरव्यू  के  बाद  रद  कर  दिया  गया  था  ।  श्री

 सिंहासन  सिंह  ने  बताया  हैं  कि  इससे  सरकारी  धन  का  बड़ा  होता  है  ।  इससे  उम्मीदवारों  के

 समय  तथा  उनकी  शक्ति  का  भी  अपव्यय  होता  है  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  सरकार  इस  तरह  कुछ  पदों  को  रह  करती  वो  उसे  उसका  स्पष्ट

 कारण  बताना  चाहिये  ।  तभी  इस  को  रोका  जा  सकता है

 फिर  परिशिष्ट
 १४

 में  इन  पदों  की  सुची  दी  गई  जिन्हें  सरकार  ने  संघ  लोक  आयोग

 विनियमन
 के  विनियमन  ४

 )  के  ania  स्वयं  भर  लिया  लोक  नियुक्त  कर  दिये

 श्र  बाद  में  झ्रायोग  को  उन्हें  सौंपा  गया  था  ।
 कुछ  पदों  के  मामले  में  तो  ५  कौर  ६  वर्ष  के  बाद

 आयोग  को  बताया  गया  था  ।  ऐसे  विलयनों  के  लिये  सभी  सरकारी  विभाग  को  सफाई  देनी

 चाहिये
 |

 प्रतिवेदन  के  परिशिष्ट  में  वे  कारण  मी  बताये  जाने  चाहियें  ।

 शी  चे०  रा०  रामन  :  भारत  एशिया  के  उन  तीन  देशों  में  है  जिन  में

 नियमित  श्वास  चल  रहा  है
 तथा

 इस  बात  का  श्रेय  भारतीय  सेवाओं  को  दिया  जाना  चाहिये  जिन  की

 बड़ी  स्वस्थ  परम्परा ये  हैं  ।  संविधान  में  सेवायों  के  संबंध  में  एक  पृथक  भाग--भाग  १४--रखा
 गया है  |

 आ

 अंग्रेजी  क



 ge  qT,  १८८१  ह  )
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  च् गावव  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ७६४५

 विभिन्न  सेवायों  की  नियुक्ति  का  कार्य  लोक  सेवा  आयोग  करता  है  ।  आयोग  की  सदस्यता

 लब्ध  प्रतिष्ठ  व्यक्तियों
 को  ही

 दी  जाती  हैं
 ।  इसलिये  हमें  उन  का  सम्मान  करना  चाहिये  ।  वह  बहुत

 अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  एक  इस  प्रकार  का  सुझाव  दिया  गया
 था  कि

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 की  लोक  सेवा  आयोग  का  सदस्य  बनाया  जाना  चाहिये
 ।

 मैं
 इस

 का  विरोध  करता  हूं
 ।

 न्यायाधीशों

 को
 आयोग  का  सदस्य  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  क्योंकि  ऐसा  करने

 से
 उन

 की
 निष्पक्षता  पर  प्रभाव

 ।  यह  हो  सकता  है  कि  किसी  विशेष  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधीशों  से  परामर्श  किया  जाय  ।

 इस  के  बाद  मैँ  केन्द्रीय  विधि  सेवा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  जिस  का

 दन मे  उल्लेख किया  गया  है  ।  इस  सेवा  की  स्थापना  उचित  है  att  उस  के  लिये  गृह-कार्य  मंत्रालय

 ने  जो  प्रयत्न  किया  हूँ  उस  के  लिये  वह  बधाई  का  पात्र  है  ।  इसਂ  सम्बन्ध  में  में  यह  सुझाव  देना  चाहता

 हूँ  किं  विभिन्न  राज्यों  से  नवयुवक  वकीलों  को  ले  कर  उन  कीं  मालिकों  बनानी  चाहियें  जो  केन्द्रीय

 मामलों में  परामर्श  दें  ।

 उदाहरण  के  लिये  प्रौद्योगिक  विनियोजन  निगम  को  ले  लीजिये  ।  ऐसे  निकायों  में  wis

 प्रकार  के  मंत्रणा  काय  होते  हैं  ।
 ऐसे  कांयं  के  लिये  जो  नियुक्तियां

 की
 जायें  वे  संरक्षण  के  आधार  पर

 न  की
 जायें

 |
 बहुत  से  योग्य  व्यक्ति  पहुंच

 a
 होने  के  कारण  कोई  जगह  नहीं  पाते

 ।
 मैं  समझता

 हूं  कि

 गृह-कार्य  मंत्रालय  इस  पहलू  पर  विचार  करेगी  ।

 प्रतिवेदन  में  स्वास्थ्य  का  निकेश  भी  है  ।  एक  भारतीय  चिकित्सा  सेना  की  स्थापना

 बहुत  आवश्यक  है  ।  ऐसी  सेवा  न  होने  से  यह  होता है  कि  योग्य  व्यवसायों  को  इधर  उधर  धक्के  खाने

 पड़ते हैं  ।  यदि  एक  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  स्थापित  हो  जायगी  तो  वे  ज्यादतियां  खत्म  हो  जायेंगी  जो

 आजकल  डाक्टरों  के  साथ  की  जा  रही  हैं  ।  मैँ  एक  मामला  रखना  चाहता  हुं  ।  एक  डाक्टर  नेत्र

 विशेषज्ञ
 हूं  परन्तु  उन्हें  वाड  में  रखा  गया  है

 ।
 इसलिये  मैं  ara  करता  हूं

 कि
 मंत्रालय  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  की  स्थापना  पर  विचार  करेगा  |

 जहां  तक  सेवाशर्तों  में  नीति  का  बदन  है  इस  के  सम्बन्ध  में  कभी  कभी  बहुत  विलम्ब  किया

 जाता  है
 ।

 विशेष  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  बहुत  समय  लिया  गया  ।  wea  में  जिन  व्यक्तियों  को  सफल

 घोषित  किया  गया  उन  में  से  भी  बहुत  को  spt  तक  नियुक्ति  नहीं  मिली  है
 ।

 प्रबन्ध  पुज  के  सम्बन्ध  में

 इसी  प्रकार  का  विलम्ब  किया  जा  रहा  है
 |

 बहुत  से  व्यक्तियों  ने  प्रार्थनापत्र  दिये  हैं  जिन  में  बहुत  से

 व्यापारी तथा  विशेषज्ञ  भी  हूँ  ।  झ्रायोग  ने  इस  विलम्ब  के  लिये  कुछ  कारण  दिये  हूँ  परन्तु  में  समझता

 हूं  कि  उन  कारणों  का  निराकरण  किया  जा  सकता  था  विज्ञापन  करने  के  पूर्व  नियुक्ति  सम्बन्धी

 समस्त  बातों  का  निर्णय  कर  लिया  जाना  चाहियें  ताकि  बाद  में  विलम्ब  न  हो  ।

 अघ-स्थायीकरण  के  सम्बन्ध  में  भी  बहुत  से  मामले  विचाराधीन  हैं  ।  अस्थायी  कर्मचारी  को

 थोड़े  से  नोटिस  पर  निकाला  जा  सकता  है  ।  परन्तु  अर्ध-स्थायी  कर्मचारियों को  कुछ  अधिकार

 प्राप्त हैं
 ।

 किसी  व्यक्ति  को  एक  निश्चित  प्रगति  के  पश्चात्  अस्थायी  नहीं  रखा  जा  सकता
 ।

 इंस  के

 सम्बन्ध  में
 नियम

 अवश्य  हूँ  परन्तु  उन्हें  माना  नहीं
 |

 आयोग  ने  स्वयं
 इन

 मामलों  के  निर्णय

 में  विलम्ब  स्वीकार  किया  है  ।  इसलिये  इस  मामले  में  भी  गह  मंत्रालय  को  विचार  करना  चाहिये  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  व्यक्तित्व-परीक्षा  टैस्ट  )
 खत्म  कर  दी

 गई  है  ।

 बहुत  से  व्यक्ति  योग्य  होते  हुए
 भी  व्यक्तित्व  बरच्छा  न  होने के  कारण  श्रयोग्य  ठहरा  दिये  जाते

 थे
 ।  इस  के

 भ्र ति रिक्त  व्यक्तित्व  परीक्षा  का  उपयोग  दबाव  डालने  व  भेदभाव  करने  के  लिये  करिया

 बता  था
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  श्रापों  पर  यह  प्रत्यारोप  लगा  रहे  हैं
 ?

 श्री  चे०रा०  पट्टाभिरामन  नहीं  ।  मेरा  तात्या  यह  है  कि  कभी  कभी  राजनैतिक  दबाव

 डाला  जाता  है  ।  हाल  में  मद्रास  के  एक  विख्यात  मुसलमान  ने  यह  कहा  था  कि  हमारी  जाति  की  उपेक्षा

 की  जा  रही  है  ।  यह  बात  दि  हिन्दू  पत्र  में  छुरी है
 ।

 मेरा  तात्पयं  इस  प्रकार  के  प्रचार  से  है
 ।  में  आयोग

 पर  वसा  ares  नहीं  रहा  हूं
 ।

 1  उपाध्यक्ष  नहोदय  :  इस  स्पष्टीकरण  से  कोई  लाभ  माननीय  सदस्य  को  ऐसी  बात  नहीं

 कहनी  चाहिये  तथा  इस  आरोप  को  वापस  लेना  चाहिये  |

 श्री  चे०  to  पट्टाभिरामन्  :  में  एसा  करने  को  तयार  हूं  ।  परन्तु  वास्तव  में  मेरा  तात्पर्य

 था  कि  आयोग  पर  दबाव  डालने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।
 में  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  wah  उस

 से  प्रभावित  हो  जाता  है  ।  इसलिये  यह  अच्छा  gar  कि  व्यक्तित्व  परीक्षा  wa  हटा  दी  गई  है  ।

 इस  के  बाद  मैं  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  पेंशन  के  बहुत  से  मामल

 विचाराधीन  पड़े  हुए  हैं  जिन  में  निवृत्त  कम
 चोरियों

 को  बहुत  समय  से  भुगतान  नहीं  किया  जा  रहा

 ।  वे  लोग  बिना  ara  के  कसे  जीवित  रहेंगे
 ?

 में  aren  करता  हूं  कि  सरकार  इस  बात  का  ध्यान

 रखेगी  ॥

 ma  में
 मैँ

 यही  कहूंगा  कि  लोक  सेवा  श्रापों  बहुत  प्रति  काम  कर  रहा  है
 ।

 हमें  योग  के

 सदस्यों  की  निष्ठा  में  सन्देह  नहीं  करना  चाहिये  |

 श्री  सत्येन  नारायण  सिंह  मेरा  निवेदन  है  कि  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन

 में  कुछ  अधिक  ब्यौरा  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  हमें  यह  मालूम  हो  सके  कि  उस  का  कायथ  किस  प्रकार

 चलता है  |  जिस  प्रकार का  प्रतिवेदन  उपस्थित  किया  गया  है  उस  से  wah  के  कार्य-संचालन  पर

 समूचित  प्रकाश  नहीं  पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  लिये  मौखिक  परीक्षा  को  ले  लीजिये  ।  हम  देखते हैं  कि

 लिखित  परीक्षाओं  में  प्रथम  श्रेणी  कैमरे  प्राप्त  करने  वालों  को  उस  में  १०  प्रतिशत  अंक ही  मिले हैं  ।

 ऐसा  क्यों  है  इस  का  कोई  स्पष्टीकरण  उस  में  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 मैँ  चाहता  हूं  कि  उस  में  यह  बताया

 जाय  कि  आयोग  किस  कसौटी  पर  अ्रम्यधियों  की  परीक्षा  करता  है  ।  इस  से  भ्रम्यधिपों  को  भी  लाभ

 होगा  कौर  श्राथोग  के  कप  संचालन  सन्देह  भी  दूर  हो  जायेंगे  ।  न्याय  किया  जाना  ही  पर्याप्त

 नहीं  है  अपितु  यह  भी  आवश्यक  है  कि  लोगों  को  उस  का  आभास  भी  हो  ।  विश्वविद्यालय  सिंडिकेट

 का  सदस्य  होने  के  नाते  मैँ  जानता  हुं  कि  विश्वविद्यालय  के  कार्यालय  से  श्रम्य्धियों  की  योग्यता  का  जो

 क्रम  निर्धारित  किया  जाता  है  वह  झ्रायोग  में  व्यक्तिगत  इन्टरव्यू  के  रचाएं  उलट  पलट  जाता  है  |  यही

 कारण  है
 कि

 हम  यह  सोचन  लगते हैं
 कि

 आयोग  की  योग्यता  की  कसौटी  क्या  है
 ?

 इसलिये  मेरा  यह

 निवेदन  है
 कि

 ग्रा योग
 को

 इस  प्रकार  काय  करना  चाहिये  कि  उस  की  ईमानदारी में  संदेह  न  किया  जा

 सके  प्रौढ़  हम  न्यायाधीशों  की  तरह  ही  उन  का  प्राइस  करें  ।

 हमें  आ्रायोग  की  ईमानदारी में
 सन्देह

 नहीं  करना  चाहिये  वरन्  उस  की

 कार्य-प्रक्रिया  की  ही  आलोचना  करनी  चाहिये  कौर  यदि  उस  में  कुछ  दोष  हों  तो  उन  का  संकेत  करना

 चाहिये  ।

 शी  सत्येन  नारायण  fag:  म  आयोग  की  ईमानदारी में  सन्देह  नहीं  करता  वरन  इस  बात  के

 लिये
 उत्सुक  हू  कि  '

 कि
 उसे  वसा  समझा

 जाये  ।  इसीलिये  मं  यह ह  सुझाव रख  रहा  हूं
 कि  जब  वह  कोई

 fas  wat  म
 बाण
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 करती  वेदन  प्रस्तुत  करे  तो  उस  में उस  कसौटी  का  este  दिया  जाय  जिस  के  भ्राता  पर  वे  प्रवीण

 करते  हैं  ताकि  हमें  सन्देह  करने  का  अवसर
 न

 मिले
 ।

 जहां तक  व्यक्तित्व-परीक्षा  का  सम्बन्ध  मुझे  खुशी  है  कि  यह  उपबन्ध  हटा  दिया  गया  है  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  इस  परिवर्तन  के  इन  Vara  में  नियुक्त  किये  गये  अभ्यर्थियों  पर  प्रभाव  का

 अध्ययन  किया  जायगा
 ।

 मैँ  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  प्रभाव
 को

 जानने  के  लिये  प्रयोग  ने  अपना

 कोई  अभिकरण  नियुक्त  किया  है  अ्रथवा  सरकार  पर  निर्भर  रहेगा
 ?

 गत  वर्ष  sat  के  प्रतिवेदन  पर  बहस  के  दौरान  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव

 दिया  था  कि
 समस्त  देश  के  लिये  एक  ही  लोक  सेवा  ara  होना  चाहिये  कौर  राज्य  के  आयोग उस

 की  शाखाओं के  रूप  में  होने  चाहियें  ।  यह  संविधान  के  अन्तर्गत  संभव  नहीं  है
 ।

 परन्तु  आयोग  ने  राज्य

 के  झा योगों  के  सभापतियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  है  जिस  में  सामान्य  समस्याओं  पर  विचार

 किया  जायगा
 ।  मे

 इस  कदम  का  स्वागत  करता  हुं
 ।

 गत  वर्ष  राज्यों  के  प्रयोगों  के  सम्बन्ध  में  अनेक

 प्रकार  की  शिकायते  की  गई  थीं  ।  यदि  इस  प्रकार  का  सम्मेलन  चरागे  भी  आयोजित  होता  रहा  तो

 एक  सामान्य  प्रक्रिया  का  विकास  होगा  तौर  इस  प्रकार  की  शिकायतें  दूर  हो  जायेंगी  ।

 जहां  तक  सरकारी  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  है  पता  नहीं  कयों  उन  की  नियुक्तियों  को  आ्रायोग  के

 क्षेत्राधिकार  में  नहीं  रखा  गया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  सेवा  करने  वाले  व्यक्तियों

 की  सेवायें  उतनी  सुरक्षित  नहीं  हैं  जितनी  सरकारी  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  की  हैं  ।  बड़े-बड़े

 कारियों को  भी  इन  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  संचालक  नौकरी से  निकाल  सकते  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 सरकारी  उपक्रमों  के  क्यारियों  को  वही  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये  जो  अन्य  सरकारी
 तमंचा  रियों

 को  उपलब्ध  हैं
 ।

 गत  वर्ष
 भी

 यह  प्रश्न  उठाया  गया
 था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  का  उत्तर

 q  |

 एक  बात  में  दौर  कहना  चाहता  हूं  जिस  का  निर्देश  भ्रमण  सदस्य
 भी

 कर  चुके  हैं
 ।

 यह  बड़ी  विचित्र

 पीज  है  कि  कोई  पद  पहले  तो  विज्ञापित  किया  जाता  इंटरव्यू  भी  हो  जाता  है  प्रौढ़  फिर  सरकार

 उस
 नियुक्ति  को  रह  करने  का  निर्णय  करती  है  ।  इस  में  व्यय  व्यथ  जाता  है  ।  में  प्राह  करता  हुं

 इस  प्रकार  को  चीज़  की  पुनरावृत्ति  नहीं  होगी  ।

 जहां  तक  अ्रस्थायी  नियुक्तियों  का  संबंध  जिन  का  निर्देश  आयोग  को  बाद  में  किया  जाता

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  बहुत  से  मामलों  में  इस  प्रकार  का  निर्देश  निश्चित  समय  में  नहीं  किया

 गया  ।  इस  विलम्ब  के  कारण  उन  लोगों  का  अनुभव  काल  बढ़ता  जाता  है  श्र  नये  अभ्यर्थियों  के

 मुकाबले  में  उन्हें  alta  मिल  जाती  है  ।
 यह  झ्रनुचित है  ।  आयोग  ने  गत  वर्ष

 भी  इस  का  निर्देश  किया
 था

 कौर
 इस

 as
 भी

 किया  है
 ।

 पता  नहीं  सरकार इस  को  बन्द  करने  का  रास्ता  कयों  नहीं  निकालती
 ।

 ऐसे  व्यक्तियों  का  पलड़ा  इसलिये  भी  भारी  हो  जाता  है  कि  भ्रायोग  में  एक-दो  विभागीय  अधिकारी

 भी  विशेषज्ञ  के  रूप  में  बैठते  हूँ  तथा  वे  उन्हीं  की  सिफारिश  करते  हैं  क्योंकि  वे  अनुभव  प्राप्त  होते

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  चीज  को  रोकाਂ  जाना  चाहिये  |

 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  लोक  सेवा  mat की
 स्थापना  इसलिये  गई

 यी
 कि

 प्रशासकीय  विभाग  अपनी  मनमानी
 व

 पक्षपात
 न

 कर  सकें
 ।

 उसका  कायें  कुछ  उच्च

 पदों  के  लिये  नियुक्तियां  करना  था
 ।

 परन्तु  विभिन्न  योजनाओं  तथा  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रारम्भ

 किये  जानें  से  आयोग  का  कार्यक्षेत्र
 बढ़ता जा  रहा  है

 ।
 इसलिये  यह  आवश्यक  है

 कि
 भर्ती  के  लिये  कोई

 _  तेज  प्रक्रिया  अपनाई  जाय
 ।

 ae  न

 मूल  मं  ग्रेजी  में
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 हरविन्द

 प्रतिवेदन
 में  यह  कहा  गया  है

 कि
 श्रम्यथियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  हैं  पर  आयोग  के

 नारियों  की  संख्या  में  उसके  भ्रनुसार  वृद्धि  नहीं  की  जा  रही  हू  ।  कर्मचारियों  की
 संख्या  में  वृद्धि  न

 करने  से  भर्ती  के  कार्य  में  विलम्ब  होता  हैं  ।  इसके  अतिरिकत  भर्ती  की  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षण

 किया  जाना  भी  झ्रावश्यक  है  क्योंकि  आयोग  के  माध्यम  से  भर्ती  करने  में  लगभग  एक  वर्ष  लंग

 जाता  है  ।  अस्थायी  नियुक्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  कारण  यही  है
 ।

 प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  हे  कि  अ्रम्यथियों  के  ज्ञान  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  ह  ।
 इसके

 अनेक  कारण  हो  सकते  हैं  |  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  पाठ्य  पुस्तकों  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  है

 इसलिये  विद्याथियों  का  सामान्य  ज्ञान  नहीं  बढ़  पाता
 ।

 इसलिये  शिक्षा  प्रणाली  में  परिवर्तन  किया  जाना

 ara है

 इसके  अतिरिक्त  सरकारी  नौकरियों  के  वेतन  क्रम  भी  इतने  श्राकर्षेक  नहीं  हूं  कि  योग्य  व्यक्ति

 उधर  श्रीकृष्ण  हों  ।  एक  तो  हमारे  देश  में  योग्य  व्यक्तियों  की  वैसी  ही  कमी हे  ।  फिर  जो  थोड़े  से  योग्य

 व्यक्ति  हूँ  भी  वे  गेर-सरकारी  नौक  रियों  में  चले  जाते  हैं  क्योंकि  उनमें  वेतन  fers  होता  हू  ।  इसलिये

 अच्छे  व्यक्तियों  को  श्राकृष्ट  करने  के  लिये  सरकार  को  वेतन  क्रमों  में  वृद्धि  करनी  चाहिये
 ।

 प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सैनिक  तथा  प्रशासकीय  पदों  के  लिये  तो  बहुत
 श्रम्यर्थी

 उपलब्ध
 ह

 परन्तु  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  लिए  श्रम्यर्थी
 कम

 मिलते  हैं
 ।

 इसकी  जांच  की  जानी  चाहिये

 कि  इस  प्रवृत्ति
 का

 क्यो  कारण  हूँ
 ।

 जहां  तक  आयोग  तथा  सरकार  के  बीच  सहयोग  का  प्रशन  है  संघ  आयोग  तथा  केन्द्रीय  सरकार
 के

 बीच  तो  सहयोग  है  परन्तु  राज्य  के  आयोगों  ai  सरकारों  के  बीच  इस  प्रकार के  सहयोग  का  अभाव

 ह  ।
 में  माननीय  मंत्री

 का
 ध्यान  अपने  राज्य  की  स्थिति  की

 शर
 श्राकषित  करना  चाहता  हूँ

 ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  कि

 ठीक
 पदों

 को
 orate  के  पर्यालोकन  के  बाहर  ले  जाया  जा  रहा  है  ।  इससे  सेवाओं  में  भ्रष्टाचार

 भाई  भतीजावाद  बढ़ेगा
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  श्रप्रजातान्त्रिक  प्रवृत्ति  को  रोका  जाय  शौर  orate

 के  क्मेंचारियों  की  संख्या  बढ़ाई  जाय  ताकि  भर्ती  की  गति  बढ़  सके  ।

 थ्रो  ब्रज  राज
 सिह  उपाध्यक्ष  देश  में  नौकरियों  का  ert  बहुत  महत्वपूर्ण न  fas

 इस  लिहाज़  से
 कि

 उससे  बहुत  से  लोगों  को  अपनी  जीविका  afore  करने  का  श्रवसर  मिलता  बल्कि

 इस  लिहाज़  से  भी  कि  उस  से  देश  की  सेवा  एक  ढंग  से  करने  का  भी  waar  मिलता  हें  ।  इसलिये जब

 पब्लिक  सर्विस  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  बहस  तो  वह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  अवसर  होता  है  |

 पब्लिक  सर्विस  कमी दान  का  कार्य-क्षेत्र  बढ़ता  जा  रहा  यह  इस  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  हमें  यह  भी  बताया

 गया
 &  कि

 कुछ  इस  तरह  की  नौकरियां  जिन  के  लिये  विज्ञापन  देने  के  बाद  भी  उम्मीदवार  नहीं

 मिल  सके
 ।

 इस  रिपोर्ट  के  अपेंडिक्स  €  में उन  नौकरियों की  लिस्ट  दी  गई  जिनका  जिक्र  पेराग्राफ
 १२

 में
 किया  गया है  कि  उनके  लिये  विज्ञापन

 दिया  लेकिन  फिर  भी  उम्मीदवार नहीं  मिल  सके

 Wit  इसलिये  पर्सनल  कॉन्टेक्ट  कैडीडेट्स  के  नाम  से  कुछ  कडीडेट्स  छांटे  गये  नगर  इन  पर्सनल  कॉन्टक्ट

 कैंडिडेट्स  में  कुछ  ऐसे  लोग  रहे  जो  टैक्निकल  किस्म  के  लोग  तो  मैं  सोचता  कि  हो  सकता  है  कि
 इन

 पदों  के  लिये  विज्ञापन  से  भी  लोग  नहीं  पाए  और
 उन्होंने  परीक्षाय  नहीं दीं  इम्तिहान  नहीं दिये  ।

 इस
 रिपोर्ट

 के  पेज  ३६  पर
 पर्सनल  कांटेक्ट  कैंडिडेट्स  की  लिस्ट

 दी
 गई  हे  भर  उसमें  ey नम्बर  पर  दो  कापीराइट  !

 मिनिस्ट्री  are  इन्फर्मेशन  एण्  ब्रॉडकास्टिंग  तथा  TAT )  को



 १६  १८५८१
 संघ

 लोक  सेवा  आयोग  के
 mot

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ७६४६

 जिनका  ग्रेड  ३५०--६२०  पर्सनल  कांटैक्ट  कैंडिडेट्स  के  तौर  पर  भरती  किया  गया
 ।

 में  यह  मन्त्री

 महोदय से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कॉपीराइटर  भी  कोई  टैक्नीकल  लोग  होते  हैं  प्रौर  उनके  लियें

 विज्ञापन  देने  के  बावजूद  भी  लोग  मिल  नहीं  सकते  इस  तरह  से  नम्बर  Ro  पर  कम्पाइल

 )  ,  मिनिस्ट्री  are  एजुकेशन  का  जिक्र  जिस  पद  का  ग्रेड  ६००--११५० है  कौर  इनके  बारे

 में
 भी  कहा  गया  है

 कि
 ये  मिल  नहीं  सके

 ११०
 नम्बर

 पर  दो
 रिसर्च  प्लानिंग  कमी दान

 का  जिक्र  हे  जिस  पद  का  ग्रेड  Rio—scYo  है  और  उनके  बारे  में  भी  यही  कहा गया  है  |  इसके  बाद

 Bee
 नम्बर  पर  एक  पद  के  लिये  जो  कि  सीनियर  रिसने  प्लानिंग  कमीशन  का  था  शौर

 जिसका  ग्रेड  Rook kYo  कोई  नहीं  मिल  सका  है  ।
 इसी  तरह से  ११७  नम्बर पर  डिप्टी

 सेक्टर  श्राफ  एडवरटाइजिंग  एण्ड  विजुअल  मिनिस्ट्री  are  इन्फार्मेशन  एण्ड  ब्राडकार्स्टिय

 का  जिक्र  हैं  जिसका  ग्रेड  है  कहा  गया  है  कि  इसको  भी  पर सं नल  कांटैक्ट

 छेट  के  तौर  से  भरा  गया  है
 ।  १२५  नम्बर  पर  डिप्टी  डायरेक्टर  श्राफ  लेबर

 डायरेक्टर लेबर  मिनिस्ट्री  श्राफ  लेबर  एण्ड  एम्पलायमेंट  के  पद
 का

 ज़िक्र  है  जिसका
 ६ ह  ८००--११५० है  गौर  यह  पद  भी  इरसी  तरह  से  भरा  गया  है  ।  में  जानना  चाहूंगा  कि  जब  ये

 टैक्नीकल  पोस्ट्स  नहीं  तो  क्या  वजह  थी  कि  इनके  लिए  विज्ञापन  दिये  जाने  के  बाद  भी  लोग  नहीं

 मिल  सके  ।  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  विज्ञापन  देने  का  तरीका  क्या  इख़त्यार  किया  जाता  है  जोर

 किस  ate  से  विज्ञापन  दिये  जाते  एक  तरफ  हमारे  मुल्क
 में  बहुत  अधिक

 बेकारी  लाखों  लोग  पढ़े  लिखे  हैं  तो  कारण  हैं  कि  इन  नान-टेक्निकल  पोस्ट्स  के  लिये  आदमी

 विज्ञापन  देने  के  बावजूद
 भी

 नहीं  मिल  कापी-राइटर  नहीं  मिल  सके
 ।

 मुझे  ऐसा  लगता  हे  कि  इसकी

 जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  श्र  मै  ore  करता  हूं  कि  गह  मन्त्रालय  इस  ध्यान देगा

 घौर  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  भी  भविष्य  में  1%  कोशिशਂ  करेगी  कि  परसनल  कांटैक्ट  कैंडिडेट्स  वाली

 जो  चीज़  है  वह  कम  से  कम  हो  कौर  TZ  कोशिश  की  जाए  कि  जो  विज्ञापन  दिया  जाता  श्रगर  उससे

 लोग
 नहीं

 जाते  हैं  तो  किसी  दूसरे  तरीके  से  भी  विज्ञापन  दिया  जाए  |

 aa  जहां  तक
 विज्ञापनों  का  ताल्लुक  उनको  भी  एक  asta  स्थिति  है  ।  अंग्रेजी  के  मुख्य

 अखबारों  में  ही  विज्ञापन  दिये  जाते  है  aire  जिसे  कभी  तक  दुर्भाग्य  से  लैंगुएज  प्रेस कहा  है

 भर  जिसे  वाकई  में  राष्ट्र  भाषा  प्रेस  कहा  जाना  चाहे  वहू  तमिल  की  बंगला
 की

 गुजराती की  मराठी की  हिन्दी  की  इन  सभी  महापौरों  के  जो  अखबार  इनमें  प्राम  तौर

 से  एक  विज्ञापन  भी  नहीं  दिया  जाता है  ।  इसलिये जिन  लोगों  को  अंग्रेजी  के  ग्रंथकार  पढ़ने  का  मौका

 नहीं  मिलता  है  या  किसी  वजह  से  किसी  दिन  पढ़  नहीं  पाते  उनकी  निगाह  से  वह  चीज़  qr

 जाती  उनकी  नज़र  में  वह  चीज़  आती  नहीं  है  तो  इसका नतीजा यह  होता  हूँ  कि  वे  एप्लाई  नहीं

 कर  पाते  तो  फिर  परसनल  कांटैक्ट  कैंडिडेट्स  के  तौर
 पर

 इन  लोगों  को  भरती  कर  लिया  जाता  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जो  विज्ञापन  इन  जैसे  पदों  के  बारे  में  दिये  जातें वे  सभी  waar में  दिये  जाने

 उन  सभी  भाषियों  के  अखबारों  में  दिये  जाने  जो  कि  हमारे  देश  में  निकलते  हैं  ।

 एक
 ate  प्रवृत्ति  हमारे  देश  में  चल  पड़ी  हैं

 कि
 केवल  मेरिट  के  श्राघार पर  ही  लोगों  को  भरती

 किया जाए
 |

 इसका  नतीजा  यह  है  कि  जैसा  रिपोर्टे  में  बताया  गया  है  कि  सिर्फ  १६  शैड्यूल्ड  काइट्स कै
 लोग  ही  साल-इंडिया  स्विस

 में  or  सके  है  ote  जहां  तक  बाइबल  जातियों  का  सम्बन्ध  केवल  दो

 व्यक्ति
 ही

 झा
 सके  हूँ  कौर  जो  कोटा  उनका  वह  पूरा  नहीं  हो  सका  |  हमने  तपनी  कॉस्टीट्यूशन  में

 व्यवस्था  कर  रखी  हूं  कि  बैकवर्ड  क्लासिक  के  लोगों  के  लिये  खास  रियायतें  की  जायेंगी
 झर

 उनके  लिये

 कोटा  रिज़ा  किया  गया  है  श्र  ऐसी  व्यवस्था  होते  हुए
 भी

 re  हम  कोई  ऐसा  कदम  नहीं  उठा  सकते

 हैं  जिससे  कि
 इन

 जातियों  के  लोग  नौकरी  में  अधिक  संख्या  में  श्री  तो  फिर  मै  रिट  वाली बात  जो  है

 वह  तो  उन्हीं  लोगों  को  हमेशा  फायदा  पहुंचाती  रहेगी  जो
 कि

 ऊंची  दिक्षा  पाये  हुये  हैं  या  जिन  की  श्रमिक

 स्थिति  हमेशा
 &

 ही  भ्रच्छी  रही  है  site  उसकी  aug  से  अच्छा  पढ़  लिख  गये  हैं  कौर  उन्हीं  को  हमेशा



 संघ  लोक  सेवा  के  प्राणों  प्रतिवेदन  के  बा  रे  में  प्रस्ताव  ZENE ७९४०

 [=  ब्र  राज

 उच्च  पद  का  मौका  मिलता  रहेगा  ae  इन  पदों  पर  हमेशा  वही  लोग  बने  रहेंगे  ।  इस  तरह  मे

 सपाज में जो ना में  जो  ना  बराबरी का का  दर्जा  है  वह  हमेशा  कायम  रहेगा
 ।  भरती के  बारे  में  जो  यह  केवल

 मेरिट  का  तरीका  अपनाया गया  है  मैं  चाहता हूं  कि  इस  पर  फिर  से  गम्भीरता के  साथ  विचार

 किया  जाए  ।  मैँ  चाहता  हूं
 कि

 गृह  मन्त्रालय  तथा  यूनियन  पब्लिक
 सर्विस  कमीशन  सोचें  कि  क्यो

 यह  मुनासिब होगा  कि  श्राज  स्थिति  में  जबकि  बहुत  से  लोग  ऐसे  हैं  जो  बहुत  ज्यादा  शिक्षा  पाये  हुए

 नहीं  है  जो  कि  मेरिट  में  नहीं  श्री  सकते  कम्पीटीशन  में  नहीं  श्री  सकते  हमेशा  ही  उनकों

 नौकरी  से  वंचित  इन  पदों  से  वंचित  रखें  ?  जिस  प्रकार  की  व्यवस्था  हम  करने  जा  रहे

 समाज  की  जिस  प्रकार  की  रचना  हम  करने  जा  रहे  उसमें  यह  ग्राधघार तय तय  करना  होगा  कि  सब

 तरह  के  लोगों  को  o  fat  मिल  सके  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  परसनैलिटी टेस्ट  की  को  छोड़  दिया  गया  है
 ।  यह  एक

 प्रतिक्रियावादी  चीज  थी
 |

 इस  को  भूतकाल  में  इसलिये  लागू  किया  गया  था
 कि

 भ्रंग्रेज  यह  देखना  चाहते

 थे  कि  कोई  किस  तरह  से  टाई  बांधता  प्रंप्रेजी  बोलने  का  उस  का  लहजा  चलने  फिरने

 ढंग  कया  किस  तरह  से  बाल  बनाता  है  जो  उन  की  कसौटी  पर  पूरा  उतरता  था  उसी  को  लिया

 जाता  था
 ।

 लेकिन  राज  के  जमाने  में  ये  चीजें  जरूरी नहीं  रह  गई  हैं  कौर  यह  भी  जरूरी  नहीं  है
 कि

 देखा  जाय
 कि

 कोई  किस  तरह  से  कुरता  पहनता  है  या  धोती  पहनता  है
 ।

 नौकरी  में  उस  से  कोई  खास

 फक
 नहीं

 पड़ता
 है

 ।
 हो  सकता  है  कि  कहीं  ब्याह  शादी  की  बात  हो  तो  फक जाये  |  लेकिन  नौकरी  में

 फब
 नहीं  पड़ेगा

 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  परसे  निलिटी  टेस्ट  को  हमेशा  के  लि  छोड़  दिया  जाय

 कौर
 उस

 पर

 चिन्ता करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  राज  अगर  इस  थोड़ा  बहुत  ध्यान  दिया  जाता  भी  है

 मा  किन्हीं  पदों  के  बारे  में  दिया  जाता  भी  तो  उस  को  भी  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  घोषित  कुछ  दूसरी  नौकरियां  भी  हैं  जिन  के  लिये  कमिशन  प्रत्यक्ष  रूप  से
 तो

 wit  नहीं  करती  है  या  प्रोमोशन  नहीं  देती  है  लेकिन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  एक  मेम्बर

 उस  बोर्ड
 के  चेयरमैन  होते  हैं  कि  ज्वाइंट  सैक्रेटरी  इत्यादि  मैम्बर  होते  हैं  जोकि

 मिनिस्ट्री  से  लिये  जाते  हैं  ate  उन  सब  की  एक  बनता  है  यह  बोर्ड  लोगों  को  ग्रेड
 २

 से  ग्रेड

 रे  में  प्रोमोशन  देने  के  एक  पैनल  तैयार  करता  इस  बोर्डे के  बारे  जब  कभी  भी  सवाल  किये

 गये
 तो

 गवन  मेंट  की  तरफ  से  यह  कहा  गया  कि  हम  ने  कोई  नियम  निर्धारित  नहीं  किये हैं  are  कमिशन

 अपनी  तरफ  से  ही  कैंडिडेट्स  की  सुटेबिलिटी  तैय  करती  है  ak  उस  के  मुताबिक  भरती  करती  है
 ।

 लेकिन  जब  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  कुछ  लोगों  को  पत्र  लिखें  गये
 तो

 उन  में  कहा
 कि

 हम  ने  कुछ  नियम

 निर्धारित  किये  हुए  चित्र  वे  ये  हैं  कि  ५०  फी  सदी  को  सीनियारिटी के  श्राघार
 पर  ग्रेड  ३  से

 ग्रेड
 र

 में  लाया  जायेगा  प्रौढ़  बाकी  ५०  फीसदी  को  एग्जामिनेशन  कैसा  पर  लिया  मेरिट  के

 झ्राघार  पर  लिया  जायेगा  शर  इस  तरह  से  रेग्युलर  टैम्पोरेरी  इस्टैब्लिशमेंट  बनाई  जायेगी
 ।  यह

 इस्टैब्लिशमेंट उन  की  होगी  जो  ५०  फीसदी  तो  एग्जेमिनेशांस के  आधार  पर  करायेंगे
 बाकी  ५०

 फी  सदी  सीनियारिटी  के  आधार  पर  ।  इस  से  काफी  चल  रहा  १३७  झाफिससं  की

 wat हाल  ही  में  २८  १९४५९  को  एक  लिस्ट  प्रकाशित  की  गई  है  जिन  को  कि  १  मई  gays

 से
 ग्रेड  रे

 से
 ग्रेड  २  में  नियुक्त  किया  गया  सैक् दान  श्राफिसस  नियुक्त  किया  गया  प्रोमोशन

 दी  गई

 इन
 में  से  कुछ  लोग  ऐसे  हूं  जिन  को  जिस  वक्  प्रमोशन  मिली  प्रेम  ३  से  ग्रेड  २  में  तो  उन  की

 सर्विस

 केवल  १०
 बीस  महीने

 था
 दो  साल  ही  की  थी  ge  इस  रेग्युलर  टैम्पोरेरी  एस्टैबशिलमेंट

 का

 जो  पूल  बना  हुआ  उस  में  ५०  फीसदी  सी  नियाज़ी  के  राडार  पर  लिये  जाने  थे  प्रौढ़  बाकी  ५०  फीसदी

 प  क्षा तथा मैरिट  के  श्रीधर  पर  लेकिन  केवल  चार  झ्राफिसर्स ही  सीनियरिटी के  आधार  पर  लिये

 गये  कौर  एग्जामिनेशन के  sare  मेरिट  के  आधार पर  लि  जा  वालों की  संख्या  १३३ है  ।  इन
 १२३  आदमियों

 में  से  कुछ  तो  १६०  रुपया  तनख्वाह  ही  पा  रहे  असिस्टेंट ही  थे  प्र ौर अब  फौरन  ही



 १९  १८८१  संघ  लोक  सेवा  आयोगने के  alas  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  WEKL

 उन की  पे  ३२५  हो  गई  दस  महीने  के  भ्रमर  ही  ।  ये  लोग  एक  साल  के  अन्दर  ५३०  के  ट्रेंड में

 जायेंगे  |  अगर  कोई  एक्सपशनली  योग्य  व्यक्ति  तो  उस  को  दूसरे  तरीके  से  भरती  कर  |

 लेकिन  यहां  नौकरियां  मौजूद  व्यक्ति  भी  मौजूद  थे  उन  को  प्रेम  ३  से  ट्रेंड  २  में  लाना

 चाहत  थे  ।
 कितने  ही  आदमी  इस  तरह  के  थे  जिन  को  कि  श्राप  ने  रेग्युलर  टैम्पो रे री  एल्टेबशिलमेंट

 में  रखा  मा  था  कौर  प्रापर  कहा  gar  a  कि  जितनी  भी  नियुक्तियां  उन  से  ५०  परसेंट

 सीनियारिटी  के  अरार  पर  होंगी  कौर  ५०  परसेंट  परिवारों  के  श्रंगार  के  श्राघार पर पर

 होंगी  at  उचित  तो  यह  था  कि  दोनों  में  से  बराबर  लिये  जाते  लेकिन  बराबर  नहों  लिये  जात े।

 लोग  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यूनियन  पबलिक  सर्विस  कमिशन  सुटेबिलिटी  अर्थात
 यता को किस

 को
 किस

 तरह  से  जांचेगा  |  उस  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  कोई  स्कीम  बनाई  है  ?  कोई  नियम  शादी  बनाये  गये  हैं
 ?

 झगर  कोई  नियम  शादी  हूँ
 तो

 में  चाहूंगा कि  उन  को  ठीक से  प्रकाशित  किया  जाय  ताकि  लोगों
 को

 यह  मालूम  हो  सके  कि  उन  नियुक्तियों  के  वास्ते  क्या  आवश्यकतायें ठौर  उन  को  किस  चीज  के
 लिये

 तैयार  होना  है  ;  sere  कोई  नियम  नहीं  हैं  सुटेबिलिटी  fas  दिमाग  में  ही  रहती है  तो  इस
 से

 लोगों  के  अन्दर  असन्तोष  हो  सकता  जो  आदमी  किसी  के  नीचे  काम  कर  रहा  है  2G 08o

 तनख्वाह  पा  रहा  उस  को  एक  दम  से  ३४५०  रु०  दे  दिया  जाय  साल  दो  साल  में  उसे  ५३०  रु०

 कर  दिया  जाय  यह  कहां  तक  उचित  है  ।  अभी  २८  PEKE  को  सुची  प्रकाशित  हुई  है

 पिस
 में  १३३  आदमी  मेरी  के  rare  पर  लिये  गये  हैं  ग्रेड  ३  से  ग्रेड  २  में

 ।  उन
 की  तनख्वाह  नई

 में  १-५-५८  से
 दी

 गई  जब  कि  सुची  प्रकाशित की  गई  २८  2EKE  को  ।  इस
 में  हर  एक

 अफसर  को  एक  एक  हजार  रुपये  एरियर्स  के  मिले  हैं  जब  कि  वे  उस  स्थिति  में  काम  नहीं  कर  रहे  थे
 ।

 इस  के
 ऊर  गवर्नमेंट ३  लाख  रु०  खर्चे  करने  जा  रही  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है

 कि
 जब

 कि
 सरकार  का

 ८००
 करोड़ का  बजट  है  तो  उस  में  ३  लाख  रु०  कुछ  ज्यादा नहीं  मानता  हूं  कि  ३े  लाख  रु०

 ज्यादा  नहीं  लेकिन  जब  चपरासियों  की  तनख्वाह  ५  रु०  बढ़ाने  की  बात  कही  जाती  है
 तो

 उसे  न
 दे

 कर  कह  दिया  जाता  है  कि  सरकार  के  पास  रुपया  नहीं  है  ।  राज  जिन  को  हक  नहीं  है
 उन

 को  देने  के  लिये

 ३
 लाख  रु०  खच  कर  दिया  जाता  है  लेकिन  जो  हकदार  जिन  को  जरूरत  है  उन  के  लिये  कुछ  नहीं  किया

 जाता
 ।

 श्राप  ३  लाख  रु०  की  बात  कहते  लेकिन  श्राप  १०  लाख  रु०  खर्च  कर  मुझे  कोई

 rom  नहीं  लेकिन  मैं  चाहता  हूँ  कि  नाजायज  तरीके  से  यह  सब
 न

 किया  जाय  ।  मैं  चाहूंगा  कि  स

 में  निष्पक्ष  रूप  से  जांच  की  जायें  ।  जो  कार  टी०  Fo  से  १३३  अफ़सर ग्रेड  ३  से  प्रेड  २  में  लिये  गये

 हैं  उन  की  पूरी  जांच  फिर  से  की  जाय
 ।

 पब्लिक  सर्विस  कमिशन  के  आदमियों  में  से  सिर्फ  चेयरमैन  बैठता  एक  उस  में  गवर्नमेंट  श्राफ

 इंडिया  का  ज्वाइंट  सैक्रेटरी  बैठता  है  ।  यह  बड़ी  anita  स्थिति  है
 ।

 सरकार  कहती  है
 कि  पबलिक  सर्विस

 कमिशन  जो  सिफारिशें  करता  है  हम  उसी  के  झाधार  पर  भर्ती  करते  हैं
 ।

 पबलिक  सर्विस  कमिशन  का  तो

 ही  ar  दमी  होता  है  बाकी  लोग  गल्र्स  मेंट  ars  इंडिया  के  होते  हैं
 ।  नतीजा  यह  होता है

 कि  जिन
 को

 गवर्नमेंट  are  इंडिया  के  लोग  चाहते हैँ  उन  को  प्रोमोशन  मिल  जाता  जिन  की  एक  एक  साल  के
 अन्दर  ३००  या  Yoo  रु०  तनख्वाह  बढ़  जाती  है  ।  मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  made साफ
 इंडिया

 के  ज्वाइंट  सैक्रेटरी  वहां पर  क्यों  बैठे  ?  गवर्तेंम्ेंट ave  इंडिया  में  एक  चीज
 को

 ०
 ऐंड  एम०

 डिवीजन  कही  जाती  इस  ato  ऐंड  एम०  डिवीजन
 का  स्तर

 इतना  गिर  गया  है  कि

 सैंट्रल  सेक्रेटेरियट में  उस  का  नाम  हो  गया  है  कोइल  एड  मैसेजिंग  डिवीजन
 ।.  जो  तेल  लगा

 सकता  मालिश  कर  सकता  है  उस  को  प्रोमोशन  मिल  इस  तरक
 भी  सरकार

 का
 ध्यान

 जाना  ग्र गर ग्रो  ऐंड  एम०  को  लोग  ओइल  ऐंड  मैसेजिंग  कहते  लगें
 तो

 कोई
 ग्रन्थि

 बात

 नहीं
 भले  ही  इस  बात  में  पबलिक  alee  कमिशन  का  हाथ

 न
 लेकिन  इस  तरह

 से
 उस

 की

 बदनामी
 हो

 सकती  है
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि

 न्याय  वह  नहीं  है  जो  कि  किया  जाता  न्याय वहू  होता  है



 ७६५२.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  ब्राउन  अधिवेशन  के  बारे  में  प्रस्ताव  &  १९५१

 (at  गजराज

 जो  जनता  को  मालूम  हो  कि  न्याय  हो  रहा  है
 ।

 जब  तक  जनता  के  दिल  में  विश्वास  न  हो  कि  न्याय  किया

 जा  रहा  है  तब  तक  उसे  न्याय  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  इसलिये  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  जो  सेलेक्शन  कियां

 जाता है  कु  झौहदों पर  या  aaa  सर्विसेज  में  प्रोमोशन  दिया  जाता  उस  के  लिये  इस  बात  का  ध्यान

 रक्खा  जाये  कि  पुरे  का  पुरा  सेलेक्शन  जो  हो  वह  पबलिक  सर्विस  कमिशन की  तरफ  से  उस  में
 जो

 गवर्नमेंट इंडिया  के  मातहत  लोग  हैं  उन  का  कोई  हाथ  नहीं  होना  कौर  उन  का  हाथ

 रहता है  तो  लोगों  में  यह  शंका  ब  रहेगी  जिस  का  मैं  ने  ज़िक्र  किया  है  ।  इसलिये  मैं  चाहूंगा कि  इस  की

 जांच  जरूर  की  जाये  कि  किस  तरह  से  १३३  जो  कि  दो  साल  के  इन्दर  १६०  रुपये  मासिक पर

 भरती  हुए  थे भ्रौर दो दो  साल  के  ग्रन्थ  ५३०  रु०  पर  पहुंच  जायेंगे  भर्ती  किये  गये
 ।  तो

 इस  की

 जांच हो  और
 झगर  कोई  अन्याय हुमा है तो उस हुमा  है  तो  उस  को  ठीक  किया  लेकिन  चूँकि इस  में  पबलिक

 सर्विस  कमिशन  के  आदमी  रहते  हैं  उन  की  बदनामी होने  का  डर  है  इस  लिये मैं  चाहूंगा  कि

 भविष्य  में  अगर  प्रोमोशन देने  की  कोई  जरूरत पड़े  तो  वह  पबलिक  सर्विस  कमिशन  के  जरिये

 किया  ate  तरीके से  नहीं  ।

 एक  बात  कौर  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  पबलिक  सर्विस  कमिशन  के  मेम्बरों की

 नियुक्ति का  सवाल  उस  में  ऐसे  लोग  होने  चाहियें  जिन  की  तिष्ठा  देश  में  उसी  प्रकार  की  हो  जेसे
 कि

 सुप्रीम  कोट  या  हाई  के  जजों  की  होती  है
 ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हम  को
 पबलिक  सर्विस

 कमिशन  को  भी  उसी  प्रतिष्ठा  पर  रखना  चाहिये  जिस  तरह से  कि  सुप्रीम  कोर्ट  हाई  कों

 रखते  हैं  ।  सुप्रीम  शौर  हाई  कोंटपद  बारे  में  ग्राम  तौर से  देश  में  यह  भावना  है
 कि

 वहां  जाने

 से  हम  को  न्याय  ag  दूसरी बात  है  कि  गरीबी  की  वजह  से  हम  वहां  जा  न  सके  ।  पबलिक  स्विस

 कमिशन के  बारे  में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  भावना  नहीं  है  ।  श्रब  भी  लोगों  मं  यह  भावना

 है
 कि

 वहां  सिफारिश  से  सब  कुद  हो  सकता  है
 ।

 अरब  भी  लोग  सोचते  हैं  कि  वहां  पर
 कौर  पर

 भी  लोगों  की  नियुक्तियां हो  सकती  हैं  भ्र ौर  प्रोमोशन  हो  सकते  हैं  ।  भले  ही  यह  न  होता  लेकिन

 अ्रगर यह भावना यह  भावना  लोगों  में  रहती है  तो  यह  हमारे  जनतन्त्र  के  लिये  घातक  भावना  है  ।  इस  लिये

 में  कहूंगा  कि  पबलिक  सर्विस  कमिशन  में  जिन  लोगों  की  नियुक्ति हो  उन  का  व्यक्तित्व  इतना  ऊंचा

 होना  चाहिये  कि  उन  के  बारे  में  कभी  कोई  शक  होने  का  सवाल  ही  न  ।  कुछ  लोग  डिस्ट्रिकट

 कलक्टर  रहे  हों  प्रौर  उन  से  लाठी  चाज  करनें  के  लिये  कहा  जाये  तो  वे  यह  काम  अ्रच्छा कर सकते कर  सकते

 हैं  लेकिन  उन  से  कह  दिया  जाय  कि  वे  ठीक  तरह  के  उम्मीदवारों को  छांटने  का  काम  करें  तो

 में  बहुत  विनम्र  शब्दों  में  इस  में  अरपना  शक  जाहिर  करना  चाहता हं  कि  वे  इस  काम को  कर  सकते
 |

 इस  पबलिक  सर्विस  कमिशन  में  झप  ऐसे  लोगों को
 नियुक्त  करें  जो

 हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम कोट  के

 जज  रहे  हों
 ।

 इस  से  लोगों  में  उस  के  प्रति  विश्वास  पदा  होगा  ।  नगर  कोई  बहुत  बड़ा  शिक्षाविद

 होतो  उस  के  होने  से  विश्वास  पैदा  होगा  ।  झगर  प्रशासनिक सेवा  के  लोग  वहां  ज्यादा  जायेंगे तो

 वह  ठीक  नहीं  है
 ।

 इसलिये  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  इस  बात की  होनी  चाहिये  कि  वहां  बड़े  बड़े

 सुप्रीम  को  '  ate  हाई  कोर्ट  में  जाने  वाले  लोग  या  इस  तरह  के  जज  जिन  के  बारे में  सारे

 मुल्क  के  लोगों  के  दिल  में  प्रतिष्ठा  भेजें  जायें  ।

 wed  में  में  अपने  पहले  प्वाइंट पर  फिर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  fag  मैरियट के  आधार  पर

 नियुक्तियां  ठीक  नहीं  हो  सकतीं
 ।

 हमें  यह  भी  देखना  पड़ेगा  हमारे  मुल्क

 *

 जो  विधान  dare  किया

 हू  उस  के  अनुसार  नियुक्तियां  सही  तौर  से  प्रशासनिक सेवाओं  में  होती  हैं  या  नहीं  ।  अगर  नहीं होती  हैं
 तो

 इस  से  जनता  के  दिल  में  असन्तोष  पैदा  होता  रहेगा  ।

 श्री  श्रीनारायण
 दास  :  लोकतन्त्रात्मक देश  में  प्रशासकीय  सेवाओं का  महत्व

 शब
 को  विदित  है

 ।
 कौर  इसी  कारण  संविधान  में  सेवाओं  की  पूति  के  लिये  विशेष  व्यवस्था

 की  गयी

 faa  aaa  में



 १९  १८८१  (  )  संघ  लोक  परेवा  झ्रायोग  क  अ्राठवं  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  CS हे

 है  ।  सेवायों के  लिये  योग्य  व्यक्ति  चने  जाने  चाहियें  ।  उन्हें  उपयुक्त  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये

 कौर  ठीक  जगह  उन  की  नियुक्ति  होनी  चाहये  |  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  हमारे  प्रयासों  का

 चुनाव  एक  निष्पक्ष  निकाय  द्वारा  किया  जाता  है  |

 परन्तु  कई  बार  यह  बात  सुनने  में  है  कि  हमारे  देश  में  कर्मचारियों  की  भर्ती  ठीक  ढ़ंग  से  नहीं

 की  जा  रही  है  ।  इस  बात  की  जांच  हमारे  प्रिये  विशेषज्ञों  के  waar  विदेशी  विशेषज्ञों  ने  भी  की  है

 वास्तव  में  जब  शासन  का  स्वरूप  ही  बदल  गया  भर्ती  के  तरीकों  में  तदनुसार  वांछनीय  परिवर्तन

 होना  चाहिये  ।

 यद्यपि  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  लोक  सेवा  आयोग  बनाये  गये  हूं  परन्तु  परीक्षा  लेने  के  उन  के  ढंग

 पुराने ही  हैं  ।  हाल  ही  में  aaa  भारतीय  औद्योगिक  सेवा  का  गीत  भी  हुआ  है  प्र  प्रौद्योगिक
 सेवा

 बनाने  की  बात  भी  चल  रही  है  ।  तदपि  परीक्षा  की  प्रणाली  सन्तोषप्रद  नहीं  है  ।

 श्रबन  संघ  लोक  सेवा  में  व्यक्तित्व के  मूल्यांकन  में  न्यूनतम  अंक लेने  कीमतें  समाप्त

 कर  दी  गई  ह  ।  सुना  गया  है  कि  wal  प्रयोग  इस  के  परिणामों  पर  पुरा  ध्यान  कर  रहा  है  उन्हों ने

 प्रतिवेदन  में  लिखा  भी  है  कि  जिन  लोगों  ने  व्यक्तित्व  की  परीक्षा  में  सफलता  प्राप्त  नहीं  की  उन  का

 काम
 देख  जाये

 ।  परन्तु  आयोग  को  ऐसी  बात  नहीं  कहनी  चाहिये  क्योंकि  इस  काम  का  निरीक्षण

 संगठन  तथा  प्रणाली  विभाग  करता  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  श्री  ज़ोरवाला  वे  पहले  एक  सुझाव  दिया  था
 ।

 पता  नहीं
 सरकार  ने  उस  पर

 विचार किया  या  नहीं  ।  १५  मिनट  की  भेंट  से  एक  यवक  की  योग्यताओं  का  ज्ञान  नहीं  हो  सकता  ।  हमें

 तो  यह  देखना  चाहिये  कि  क्या  यवक  लोकतन्त्रात्मक  प्रणाली  की  मान्यता  को  समझ  कर  सेवा  करने  के

 लिये  विकसित  चित्त  हो  चका  है  या  नहीं  ।  एक  उम्मीदवार  के  मानसिक  स्तर  का

 निर्धारण  करने  के  लिये  आयोग  को  उस  का  मनोवैज्ञानिक  परीक्षण  भी  लेना  चाहिये  ।  यह  बरात

 भ्रत्यावश्यक  है
 ।

 हो  सकता  है  कि  एक  व्यक्ति  योग्य  तो  हो  परन्तु  संसद्  द्वारा  निर्धारित  नीति  में  आस्था
 न

 रखता  हो  ।  तो  उसका  परिणाम  क्या  होगा  ।  हमें  ऐसे  लोगों  की  जरूरत  है  जो  संविधान  के  निदेशक

 तत्वों  में  area  रखते  हों  site  देश  सेवा  की  art  जिन  के  हृदयों  में  धधक  रही  हो  |

 संघ  लोक  सेवा  ने  राज्यों  के  झा योगों  के  सभापतियों  को  यहां  बुलाया  था  कौर उन  का

 सम्मेलन  भी  दस  था  ।  परन्तु  हमें  यह  पता  भी  लगना  चाहिये  कि  उन्हों  ने  क्या  निर्णय  किया
 ?

 ऐसे

 सम्मान  बड़े  लाभदायक  होते  परन्तु  उसकी  कार्यवाही  से  भी  हमें  अवगत  किया  जाना  चाहिए  |

 ग्रा योग का  कहना  है  कि  भारत  में  शिक्षा  का  सामान्य  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  ।  यह  ठीक  है  ।

 मे  समझता  हूं  कि  इस  के  सुधार  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  जिस  प्रकार  ora  के  सभापतियों  का

 सम्मेलन गम्  उसी  प्रकार  से  विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  को  चाहिये  कि  वह  देश  के  समस्त

 विश्वविद्यालयों के  उप कुलपतियों  का
 सम्मेलन  बुलाया  करें  कौर  वहां  शिक्षा  स्तर  में  सुधार  करने  की

 कार्यवाही  के  तरीकों
 के  बारे  में  निर्णय  किया  जाये

 ।
 यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  हमारे  देश  की  शिक्षा

 का  स्तर  इस  प्रकार से  नीचे  गिरता  जायें  ।

 प्रतिवेदन  से  ज्ञात  होता  है  कि  सरकार
 ae

 आयोग  के  परस्पर  सम्बन्ध
 भ

 रहे  हैं  इस  कारण
 हमें  प्रसन्नता  है  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह
 ने

 कहा  कि  ऐसी  निकायों  के  कर्मचारियों की  नियुक्तियां  भी  आयोग
 को

 ही
 त

 करनी  चाहियें  जिन  में  सरकार  के  हिस्से  ज्यादा  हों
 ।

 मैं  उन  के  इस  सुझाव
 का

 दस  पर  अवद्य  ToaaY हूं
 ।  नहीं  तो  झ्रायोग  की  निगरानी  रद्द  1९.  4  च्यवन  रटना  चाहिये  |



 9६४४  संच  लोक  सेवा  आयोग  हे प्राठवं  प्रतिवेदन  के  बार  में  प्रस्ताव  &  १९४५९

 श्रीनारायण

 कई  बार  कुछ  पदों  के  लिये  विज्ञापित  वेतन  पर  उपयुक्त  कर्मचारी  नहीं  मिलते  तो  ऐसे  मामलों

 म
 सरकार  से  वेतन  बढ़ाने  के  लिये  कहता  है

 ।
 सरकार  को  भी  झ्रायोग  की  ऐसी  सिफारिशों

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ऐसे  पदों  का  वेतन  स्तर  बढ़ा  देना  चाहिये  ताकि  केवल  योग्य  एवं  उपयुक्त  व्यक्ति

 ही  पदों  पर  भर्ती  किये  जा  सकें  ।

 ऐसा  भी  नहीं  होना  चाहिये  कि  परीक्षा  कौर  इंटरव्यू लेने  के  बाद  सरकार  पदों  को  ही

 भरे  ।

 ऐसा  भी  सुना  है  कि  आयोग  की  परिवारों  में  कुछ  पर्चे  में  विकल्प  रहता  है  ।  कुछ  विषय  ऐसे  होते

 हैं
 जिन  में  दूसरों  की  अ्रपेक्षा  अधिक  आते  हैं  ।  यह  बात  भी  न्यायोचित नहीं  ।  सभी  वैकल्पिक

 विषयों  का  स्तर  एक  समान  होना  चाहिये  ।

 स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  प्रशासन  के  लिये  यह  भ्रावश्यक  ह  कि  भारतीय  प्रशासनिक व

 पुलिस  सेवा  के  पदाधिकारियों  को  इस  राज्य  में  न  लगाया  जाय  जिस  से  वे  सम्बन्ध  रखते  इस  बात

 पर  भी  सरकार  को  विचार  करना  चाहिये  |

 श्री
 भक्त  दन  :  उपाध्यक्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  इस  समय

 विचार हो  रहा  मुझे  यह  देख कर  कुछ  श्राइचयें  शर  निराशा  भी  हुई  कि  इस  के  जितने  चेयरमन

 कौर  सदस्य  हुए  हैं  उन  में  से  सार्वजनिक  जीवन  का  शभ्रनुभव  रखने  वाले  लोग  कोई  नहीं  हैं
 ।

 यह  समझा

 जाता  &  कि  सिविल  सर्विस  के  लोगों  को  प्रयास  का  जो  च्  होता  है  उसी  के  ग्रा धार  पर  इस  पद

 के  लिये  वे  पूरी  तरह  योग्य  हो  जाते  हैं
 ।

 लेकिन  मेरा  ख्याल  जैसा  कि  कुछ  मित्रों  ने  पहले  बतलाया

 है  कि  wa  केवल  कानून  कौर  व्यवस्था  रखने  का  कार्य  हमारे  प्रशासकों  के  हाथ  में  नहीं  बल्कि  देश

 के  विकास  की  बागडोर  भी  उन  के  ही  हाथों  में  ar  गयी  है  ।  श्री  उन  के  कन्धों  पर  बहुत  बड़ा  दायित्व

 झा गया  इसलिये  wa  उन  का  दृष्टिकोण  भी  बदलने  की  आवश्यकता  सरकारी  कर्मचारियों

 के  दृष्टिकोण को  बदलना है  तो  उन  का  निर्वाचन  भी  ऐसे  तरीके  से  होना  चाहिये  कि  ऐसे  लोगों को

 seared मिले  जो  नया  दृष्टिकोण ले  कर  सेवा  में  प्रवेश  करें  ।  इस  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  लोक

 सेवा  आयोग  के  गठन  पर  बुनियादी  तौर  से  विचार  किया  जाये  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  जो  हमारे  बहुत  से

 राज्यपाल  लोग  रिटायर  होते  उस  के  बाद  उन  को  कोई  काम  नहीं  रह  जाता  उन  को  इन  स्थानों

 पर  नियुक्त  किया  जाये  ।  यहां  पर  एक  बार  सदन  में  वाद-विवाद के  दौरान  यह  कहा  भी  गया  था  कि

 राज्यपाल  लोग  बाद  में  वकालत  करने  लगते  हैं  तथा  कोई  दूसरा  काम  करने  लगते हें
 ।

 इस  से

 weal  हो  कि  उन  को  लोक  सेवा  आयोग  में  नियुक्त  किया  जाये  क्योंकि  इन  को  सार्वजनिक जीवन  का

 भी
 झूलत  होता  है  प्रशासन  का  भी  कुछ  अनुभव  होता  मगर  इन  लोगों  को  श्रायोग में

 नियुक्त
 किया  जाये  तो  इस

 दृष्टिकोण
 के  बदलने में  बहुत  कुछ  सफलता  मिल

 सकती  है  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे  संविधान  में  दो  तीन  चीजें  ऐसी  हैं  कि  जिन  को

 विद्वेष  महत्व  दिया  गया  है  जेसे  सुप्रीम  कोर्ट  कंट्रोलर  एंड  भ्राडिटर  जनरल  है  तीसरा  यह  संघ

 लोक  सेवा  हूं
 ।

 मेरा  अपना  यह  ख्याल  रहा  है  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारा  मंत्रिमंडल  इस  से  कहां

 तक  सहमत  कि  इन  संस्थाओं की  स्वतन्त्रता  को  कायम  रखने  के  कौर  इन  के  प्रति  किसी

 प्रकार  की  भी  कोई
 न

 इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  इन  को  दिल्ली  में  न  रहने  दिया  जाये  । मैं

 यह  दावा  तो  नहीं  कर  सकता  कि  अगर  इन  को  दिल्ली  में
 न

 रखा  गया  कौर  दूसरे  स्थान  पर  रखा  गया
 तो  इन  की  स्वतन्त्रता  बढ़

 हो  सकता  है  कि  मेरी  यह  दलील  गलत  हो  लेकिन  यह  श्रव्य  है  कि
 झगर  इन  को  दिल्ली

 में  न
 रहने  दिया  गया  तो  ऐसा  वातावरण  पैदा  हो  जायेगा  कि  किसी  को
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 इन  की  स्वतन्त्रता  के  प्रति  aria  न  रहे  ।  हमारा  यह  बड़ा  दुर्भाग्य  बहुत  से  लोग  इसे  सौभाग्य

 कहेंगे,कि  सुप्रीमकोर्ट  का  इतना  बड़ा  भवन  यहां  बन  चुका  है  कि  उस  को  येहां  से  हटाया  नहीं  जा  सकता
 |

 इस  तरह  से  कम्पट्रोलर  एंड  आडीटर  जनरल  के  लिये भी  भवन  का  निर्माण  किया जा  चुका है

 उन
 को  यहां से  नहीं  हटाया जा  सकता  ।  परन्तु यह  लोक  सेवा  आयोग  alan एक  किराये

 के  मकान  में  चल  रहा  है मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  mam  के  लिये  यह  मकान  सुविधाजनक

 नहीं है  ।  इस  बात की  शिकायत है  कि  इस  में  जगह की  पुरी  गुंजाइश  नहीं  भर  जितनी

 गोपनियता होनी  चाहिये  वह  इस  मकान  में  नहीं  रखी  जा  सकती हैਂ  ।  इसलिये  गवर्नमेंट के  सामने

 यह  सवाल  जरूर  जायेगा  कि  इस  के  लिये  भी  भवन  का  निर्माण किया  जाये

 तो  मेरा  शासन  से  यह  अनुरोध  है  कि  इस  भवन  का  निर्माण  करने  से  पहले  वह  इस  बात  पर  विचार

 करले  कि  पाया  यह  आयोग  दिल्ली  में  रहे  या  न  रहे  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  इस  को  ऐसे  किसी  स्थान

 पर  रखा  जाये  जहां  कोई  राजधानी
 न

 हो
 ।

 मैं  मसूरी  के  लिये  तो  नहीं  कहता  क्योंकि  कल  उस  का

 दूसरा  महत्व  हो  रहा  लेकिन  नगर  इस  झ्रायोग  को  किसी  पर्वतीय  स्थान  पर  भेज  दिया  जाये  तो  उन

 का  दिमाग  भी  ठंडा  रहेगा  कौर  जो  दूसरे  लोग  वहां  जायेंगे  उन  का  दिमाग  भी  ठंडा  होगा  ।

 ऐसा  करना  सम्भव  न  हो  तो  इस  झ्रायोग  को  किसी  केन्द्रीय  स्थान  पर  भेज  दिया  जैसे

 जो  कि  राजधानी रह  चुका  है  ।

 पनी  च०  का
 भट्टाचार्य  दीनाजपुर  )  :

 वाराणसी  में  भेजना  चाहिये
 ।

 श्री  भक्त  ददन  :
 वह  उचित  स्थान  नहीं  हैं  शौर  जगह  की  भी  कमी  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ग्वालियर  |

 श्री  भक्त  दिन
 :

 मेरा  किसी  स्थान  विशेष  के  बारे  में  कोई  शभ्रनुरोध  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उन  का  तो  इस

 को
 दिल्ली  से  हटाने  पर  है

 ।

 थ्रो  भक्त  दन  :
 मेरा  सुझाव  है  कि  गवर्नमेंट  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  पाया  यह  उचित है

 या  नहीं  कि  इस  को  दिल्ली  में  रहने  दिया  जाये  ।  sere  गवर्नमेंट  विचार  करने  के  बाद  फिर  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचती है  कि  इस  को  दिल्ली  में  ही  रहना  तो  मेरा  was है  कि  इस  के
 लिये  भी  एक

 भ्रच्छा  भवन  बना  दिया  जाये  जैसा  कि  सुप्रीम  कोट  के  लिये  कौर  कंम्पट्रोलर  एन्ड  भ्राडीटर  जनरल  के

 लिये  बनाया गया  चाहे वह  ॒  इतना  बड़ा  न  जैसा  कि  सुप्रीम  का  भवन  ताकि  वहां

 पूरी  गोपनीयता रखी  जा  सके  कौर  जहां पर  fers  ठीक  तरह  से  रखे  जा  सकें  ।

 इस
 पर  गवर्नमेंट को  विचार  करना  चाहिये  ।

 इस  रिपोर्ट  में  कमीशन  ने  भी  कहा  हूँ  बहुत  से  पूर्व  वक्ताओं  ने  भी  बतलाया  हैं  कि

 वारों  का  जनरल  स्टैंडर्ड  गिरता  जा  रहा  है  ।  चारों  तरफ  से  इस  बात  का  जिक्र  किया  गया  है  a

 वीसीडी  ग्रान्ट्स  कमीशन  ने  भी  इस  पर  काफी  कहा  है  ।  लेकिन  रिपोर्ट  में  कोई  ऐसा  सुझाव  नहीं  दिया  गया

 है  कि  कैसे  यह  स्टैंडर्ड  ऊंचा  किया  जायें  ।  इस  बात  पर  तो  उन्हों  ने  जरूर  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  स्टैण्डर्ड

 गिरता  चला  जा  रहा  है  लेकिन  इस  का  कोई  उपाय  नहीं  सुझाया  कि  उस  को  किस  तरह  से  ऊंचा  किया

 जा  सकता  मेरा  भ्र पना  यह  विचार  है  कि  स्टैंडर्ड  गिरने  का  एक  बड़ा  भारी  कारण यह  है  कि  हमारे

 बहुत  से  विश्वविद्यालयों  ने  हिन्दी  को  कौर  दूसरी  प्रादेशिक  भाषाओं  को  शिक्षा  का  माध्यम  स्वीकार  कर

 लिया  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  जितनी  भी  सेवायें  हैं  उन  के  लिये  परीक्षा यें  अंग्रेजी  के  माध्यम  से  ली

 जाती  हैं
 ।

 हमारे  छात्रों  के  सामने  एक  कठिनाई  जाती  है  ।  वह  यह  हैँ  कि  वह  किसी  बात  की  जानकारी

 रखते  हुए  भी  अपनी  शब्दावली
 126  (81)  LSp_3  की  कभी  को  वजह  से  मरार

 a

 विचारों  थो
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 भवत  दर्शन

 करने  की  अभिव्यंजना शक्ति की शक्ति  पावर  श्राफ  एक्सप्रेशन की  कमी की  वहज  से  ठीक  प्रकार से

 का
 जवाब  नहीं  दे  पाते  |

 इस  से  पहले  राजभाषा  अ्रायोग  नें  केन्द्रीय  सेवायों  के  लिये  परिवारों  का  माध्यम  क्या  हो  इस

 सम्बन्ध  में  बड़े  विषद  रूप  से  विचार  किया  कौर  फिर  संसद  की  समिति  ने  भी  इस  प्रश्न  पर  विचार

 किया  ।  इस  संसदीय  समिति ने  Ae  राजभाषा  आयोग  ने  भी  शासन  के  सामने  यह  सुझाव  रखे  हूँ  कि  हम

 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतियोगियों  की  परीक्षा यें  हिन्दी  कौर  दूसरी  प्रादेशिक  भाषाओं  के  माध्यम

 से  रखें  ।  संसदीय  समिति  के  द्वारा  जो  सुझाव  दिये  गये  हैं  उन  में  इस  शब्दावली  का  प्रयोग  किया  गया  है  |

 भ्रृंग्रेज़ी  परीक्षा  का  माध्यम  रहे  कौर  उसे  कुछ  समय  बाद  परीक्षा  के  वैकल्पिक  माध्यम

 के  रूप  में  माना  जाये  ।  इस  प्रकार  कंन्डीडेट  के  लिये  दोनों  भाषाओं  का  विकल्प

 रह  सकता है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय  मंत्री  जी  से  नरों  करना  चाहता
 हं  कि  इस  समिति  ने  गवर्नमेंट

 के  हाथ  में  छोड़  दिया  है  कि  वह  निर्णय  करें  कि  यह  कया  होगा
 ।

 यह  कुछ  समय  बादਂ  एक  रबड़  छन्द

 यह  एक  ऐसा  लचीला  शब्द  है  कि  इस  को  कितनी  ही  लम्बा  भी  किया  जा  सकता  है  ।  हो  सकता  हूँ

 कि  इस  में  दस  साल  लग  जाये  या  १५  साल  लग  जाये  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  प्रमुख  है  कि  जब  गिनें  मेंट

 केन्द्रीय  के  सम्बन्ध  में  इस  पर  विचार  करे  कि  परिवारों  का  माध्यम  क्या  तो  वह  इस

 बात  का  ध्यान  रखे  कि  जो  छात्र  are  विश्वविद्यालयों  में  हिन्दी  या  दूसरी  प्रादेशिक  भाषाओं  के

 माध्यम  से  दिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन  के  हितों  की  रक्षा  की  जाये  ।  हम  देख  रहे  हें  कि  जिन

 विद्यालयों  में  शिक्षा  हिन्दी  या  प्रादेशिक  भाषाओं  के  माध्यम  से  दी  जाती  हैं  उन  के  छात्रों  के  सामने

 यह  एक  बड़ी  asst  हैं  कि  किस  तरह  से  केन्द्रीय  सेवाओं  की  प्रतियोगिता  quarry  a

 सफलता  प्राप्त  करें  |  इसलिये  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  जितनी

 जल्दी  हो  सके  निर्णय  कर  दे  ॥

 इस  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  के  दूसरे  पैराग्राफ में  यह  सुझाव  दिया  गया  है
 तय

 नोटिसਂ  । में  ने  पहले  भी  इसਂ  सवाल  को  उठाया था  कि  इस  की  परिभाषा क्या  होगी  |  कितने  दिन  का

 नोटिसਂ  एक  साल  का  दो  साल  का  ।  पर  यह  चीज  गवर्नमेंट  के  हाथ  में  है  ।  गवर्नमेंट  को

 बड़ी  सच्चाई  तत्परता  के  साथ  इस  सिफारिश  पर  कमल  करना  चाहिये  ताकि
 जो  छात्र हिन्द

 दूसरी  प्रादेशिक  asa
 के

 माध्यम  से  दिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  उन  को  शिकायत  न  रहे  सनौर  उन  की

 समस्या हल  हो  जाये  |

 मैं  धिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  लेकिन एक  खास  बात  की  कौर  शर  ध्यान  दिलाना

 चाहता हूं  ।  इस  रिपोर्ट में  जो  हमारे  सदस्य  सेनाओं  के  अफसर  लिये  जाते  हैँ  उन  के  बारे  में
 भी

 ब्रा डाला  गया  है  ।  लेकिन  इस  बारे  में  एक  साधारण  सा  जिक्र  कर  दिया  गया है  कि जो  लोग

 लिखित  परीक्षा  में  पास  हो  जाते  हैँ  जब  उन  की  शारीरिक  परीक्षा  होती  ह  उस  में  वे  अक्सर  प्रसाद

 हो  जाते हैं  ।  इस  प्रोर  कमीशन ने  जो  ध्यान  दिया  यह  उचित  ही  है  लेकिन  इस  में  कहा  गया  है  ।

 अदा  करता  है  कि  उम्मीदवार  सफलता  के  अवसरों  को  देख  कर  ही  परीक्षा
 ye  न् ५०

 में  बठेगे  व्यर्थ  ही  अपना  Aa  बर्बाद  न  करेंगे  1.0

 we  बड़ा  कठिन  है
 कि

 यह  are  पुरी  होगी  क्योंकि  हर  पिता  चाहता  है  कि  उस  का  लड़का  करनल

 या  जनरल  हो  श्र  वह  बड़े  से  बड़ा  पद  पाये  कौर  लोग  उस
 को

 सलाम  करें  ।  माता  पिताश्रों  की  यह

 भावना  स्वाभाविक  भी  है  ।
 में

 इस
 सम्बन्ध  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार wie  डिफेंस
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 मिनिस्टरी  इस  प्रश्न  पर  विचार  करें  कौर  इस  का  हल  निकालें  |  अपराध  यह  हो  रहा  है  कि  मान  लीजिये

 कि  दस  हजार  लड़के  लिखित  परीक्षा  में  बेठ  प्रौढ़  उन  में  से  २०००  पास  हुए  म्रौर उन उन  दो  हजार में  से

 २००  छांटे  गय  ।  उन  में  से  बहुत  से  जो  लिखित  परीक्षा  में  बहुत  भ्रच्छें  निकलते  शारी  रिक

 परीक्षा  मे  प्रसाद  हो  जाते  है  ।  मेँ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जितने  लोग  सशस्त्र  सैनिकों  की  परीक्षा

 में  बैठते  उन  की  शारीरिक  परीक्षा  पहले  ले  ली  जाये  कि  कराया वे  इस के  योग्य  भी  हैं  या  नहीं  ।

 मान  लीजिये  दस  हज़ार  व्यक्तियों  ने  प्रार्थनापत्र  दिये  are  उन  में  से  दो  हजार  शारीरिक  दृष्टि  से

 उपयुक्त  तो  उन्हीं  दो  हजार  की  फिर  परीक्षा  हो  भ्र ौर  सब  व्यक्तियों  की  परीक्षा  की  अव

 यकता  नहीं  रहेंगी  ।  प्राण-कल  क्रम  यह  हू  कि  पहले  लिखित  परिक्षा  होती  और  फिर  वे  लोग

 सिलेक्शन  बोझ  के  सामने  जाते  हैं  |  इस  क्रम  को  बदलने  की  झ्रावश्यकता  हे  |  यह  व्यवस्था  करनी  चाहिये

 कि  जिन  का  शरीर  पुष्ट  जिन  का  स्वास्थ्य झ्र  वही  लिखित  परीक्षा  में  जाय  ।  इस  प्रकार  इंस

 समय  जो  वेस्ट होता  वह  खत्म  हो  जायेगा

 अन्त  योग  को  गौर  गह  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देते हुए  एक  उलाहना  देना  चाहता  हूं  ।

 जितन
 भी मंत्रालय  उन  के  प्रतिवेदन हम  को  हिन्दी  में

 भी  मिलते हें
 ।

 पता  नहीं कि  कमीशन  के

 प्र  तीन
 का  हिन्दी  संस्करण  क्यों  नहीं  तैयार  किया  जाता  है  ?  शायद  कमीशन  का  वातावरण  ही

 एसा  है  कि  इस  रिपोर्ट  का  हिन्दी  अनुवाद  तैयार  करने  की  अ्रावश्यकता  श्रतुभवं  नहीं  की  जाती

 afar  वहां  कौन  से  टेक्निकल  विषय  हैं  कि  जिन  के  लिये  उपयुक्त  शब्द  इरादी  नहीं  मिलते  हैं  ।  अत

 मादा  करता  हूं  कि  कम  से  कम  प्रगले  यह  व्यवस्था  की  जायगी  कि  अंग्रेजी  के  साथ  साथ
 रिपोर्टे

 का  हिन्दी  संस्करण  भी  हम  लोगों  को  उपलब्ध  हो  सके  ।

 श्री  श्रीधर (  :  उपाध्यक्ष  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  की  रिपोर्ट  की

 चर्चा  करने  से  पहले  मे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार ने  उस
 की

 सभी  सिफारिशों को  मान्य

 कर  लिया  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात है  ।  मै  सरकार से  करूंगा  कि  में  यह  आवश्यक  समझता

 हूं  कि  हमेशा  के  लिये  यह  परिपाटी  रख  दी  जाये  कि  प्राय  कमीशन  की  कौर  से  दी  गई  सिफ़ारिशों  को

 भी  माना  जाये  ।  इस  रिपोर्ट  में  दी  गई  कई  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  भ्रावश्यक  है  पौर

 सरकार  के  द्वारा  उन  के  संबंध  में  जल्द  से  जल्द  कदम  उठाना  भी  श्रावक  है  |

 इस  रिपोर्ट  में  एक  जगह  यह  लिखा  गया

 **देखा  गया  है  कि  टेक्निकल  पदाधिकारी  भी  प्रशासनिक  सेवायों  के  लिये  लालायित  रहते

 ह  ।  भारतीय  अ्रसेनिक  सेवा  भर्ती  )
 परीक्षा  में  अनेक  ofan

 शिकारियों  ने  भी  प्रशासनिक  सेवा  प्राप्त  करने  के  प्राचीन  भेज  थे  ।  यह  बात  देवा

 हित  में  नहीं  है  ।

 इस  विषय  पर  सरकार  को  बहुत  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  इस  रिपोर्ट  से  मालूम  होता  है

 कि  राज  हमार दश  म॑  सेकंड  प्लान  चल  रहा  लेकिन फिर  भी  टेक्निकल  ate  सायं टि फिक्र  व्यक्ति

 अपनी  नौकरियां  छोड़  कर  एडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  में  जाना  चाहते  हैं  ।  यह  हमारे  लिये  बड़ी  चिन्ता

 की
 बात  है

 ।
 यह  क्यों  हो  रहा  है

 ?
 राज  हमारे  देश  में  उद्योग  बढ  रहे  हैं  प्रौढ़  कई  प्रोजेक्ट्स में  काम

 चल
 रहे  हू

 कौर  हम  उन
 के  लिये  पर्याप्त  टेक्निकल  कौर  साइंटिफिक  परसा नल  न  होने  की  बात  करते

 हैं  ।  लेकिन
 दूसरी  जोर  वे  लोग  प्रगति  नौकरियां  छोड़  एडमिनिस्ट्रेटिव  लाइन  में  जा  रहे  इस  का  कारण

 यह  है  कि  टेक्निकल  सर्विस  से  एडमिनिस्ट्रेटिव  स्विस  में  सुविधायें  ait  प्रॉस्पेक्ट्स  इरादी

 होते  ह  |

 इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  साइंटिफिक  ate  टैक्निकल  परस  नेल
 को

 भी  वही  तन्ख्वाह
 a  सुविधा  देनी  जोकि  एडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस में  दी  जाती हैँ  ।  इस  का  श  यह  है  कि

 सरकार  को  ऐसे  कदम  उठाने  चाहियें  कि-टेबिनिकल  झ्र  सायंटिफिक  परसानेल  में  एडमिनिस्ट्रेटिव
 सर्विस

 में  जाने  का  व्यामोह  कम  किया  जाये  ।  मैँ  इस  बारे  में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  हम  कोई
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 are]

 ford  करना  चाहते  हैं  रोक  उस  के  लिये  रखे  गये  व्यक्ति  को  २५०  रुपये  तन्ख्वाह  देते  |  इस  तन्ख्वाह

 में  कोई  भी  अच्छा  रिसर्च  करने  वाला  कटरीना  करने  के  लिय  तैयार  नहीं  होगा  ।  इसलिये  feast  वक

 रुक  जाता  है  ।  इसलिये  एडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  में  जो  पे-स्केल  शादी  वे  टेक्निकल  कौर  साइंटिफिक

 परसानेल  को  देना  आवश्यक  है  |

 एक  दूसरी  चिन्ता  की  बात  बह  हैँ  कि  इस  रिपोर्ट  में  लिखा  गया  है

 वर्ष  बहुत  से  ऐसे  पद  रह  जातें  हैँ  जिन  के  लिये  gray  को  प्रतियोगिता  प्रशिक्षण

 के  झ्राघार  पर  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  मिलते  ी

 हमारा  देश  चारों
 प्रो

 से  बढ़  रहा  प्रगति  कर  रहा  है
 ।

 सरकार  का  कार्य-क्षेत्र भी  बढ़  रहा  है

 जैसे-जैसे  उस  का  कार्डे-भ्षेत्र  वैसे  वे  से  अधिक  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होगी  ।  लेकिन  रिपोर्ट

 में  स्पष्ट  तौर  से  कहा  गया  है  कि  योग्य  क्षमता  रखने  वाले  व्यक्ति  मिलते  नहीं  हैं  ।  ३१  24s

 को  ३१६  स्थानों  के  लिये  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  लेकिन  कमीशन  ने  केवल  १०३  व्यक्तियों

 को  चलाया  कौर  २३२  व्यक्तियों  की  ग्रा वश्य कता है  ?  यह  क्या  बताता है  ?  हमारे  यहां
 काम्पीटेंट

 मियाँ  की  कमी  लेकिन  मुझे  यह  बताना  आवश्यक  है  कि  हमारे  यहां  काम्पीटेंट  आदमियों  की  कमी

 नहीं  लेकिन  पिछले  ग्यारह  सालों  में  हमारी  ate  से  काम्पीटेंट  श्रादमियों  कां  निर्माण  करने  के  लिये

 कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  ग्राम  हमारा  कारोबार  उन  व्यक्तियों  के  ऊपर  चल  रहा

 जिन  को  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  ने  राज  सी०  एस०  बना  कर  पाल-राउंड  शिक्षा  दी  ate  अच्छा

 निस् ट्र टर  बनाया  ।  इस  का  मतलब  यह  है  कि  हमारी  शिक्षा  का  स्तर  गिर  गया  है  ।  प्रभी  दो  तीन  दिने

 पहले  हमारे  दिक्षा  मंत्री  ने  हाउस  में  बताया  कि  हमा रा  स्टैण्ड डे  बढ़  रहा  हर  क्षेत्र  में  लोग  प्रगति  कर

 रहे  साइंटिफिक  क्षेत्र  में  भी  प्रगति  हो  रही  है  ।  हम  नहीं  जानते  कि  गृह  मंत्रालय  ने  इस  रिपोर्ट

 की  कापी  शिक्षा  मंत्रालय  को  भेजी  है  या  नहीं  ।  जो  कुछ  इस  रिपोर्ट  में  बताया  गया  उस  का

 स्पष्ट  ग्रंथ  है  कि  हमारा  एजूकेशनल  गिर  रहा  जिस  के  कारण  काम्पीटेंट  grat  नहीं  मिलते

 इस  का  परिणाम  यह  है  कि  are  हमारे  देश  की  डिमांड  को  पुरा  करने  के  लिये  आदमी

 नहीं  मिलते  हैं  ।  मेरी  प्रार्थना है  किं  देश  की  प्रगति  के  लिए  कार्यक्षमता  कौर  देशभक्ति  से

 भर  व्यक्तियों  का  निर्माण  करना  आवश्यक  है  ।  इसलिये  यह  आवश्यक है  कि  देश  में  ग्रहण

 कार्यक्षम  कौर  कुशल  व्यक्तियों  को  चुन  कर  उन  को  अच्छी  सर्वांगीण  शिक्षा  देने  प्रसन्न

 किया  जाये  ।  aT  पांच  दस  सालों  में  हम  को  कितने  आदमियों  की  प्रा वश्य कता  इस  का  विचार

 कर  के  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  निर्माण  करनें  की  व्यवस्था  की  जाये  |

 राखी  में  एक  कौर  बात  बताना  आवश्यक  है  ।  देश  में  ५, अ्रच्छ्ध  व्यक्तियों  की  बताई

 जाती  लेकिन  हमारे  पास  ऐसे  उदाहरण  हैं  कि  सब  दुष्टि  से  काम्पीटेंट  कौर  देश  की  सेवा  करने  की

 क्षमता  कौर  ग्रा कं क्षा  रखने  वाले  व्यक्ति  विद्यमान  लेकिन  चूकि  वे  सत्तारूढ़  दल  के  विचारों  स

 सहमत  नहों  होते  इसलिये  उन  की  इच्छा  होते  ए  भी  उन  देशभक्त  श्र  कार्यक्षम  नौजवानों  को

 सेवा के  क्षेत्र  में  भरती  होने  से  रोका  जाता है  |  इस  पर  विचार  किया  जाये  जो  देशभक्त  कौर  राष्ट्रीय

 विचार  के  योग्य  व्यक्ति  देश  की  प्रगति  करने  के  लिये  उन  को  सर्विसेज़  में  भरती  होने  मौका

 दिया
 भले  ही  उन  के  विचार  सरकार  के  विचारों  के  विरुद्ध  हों  ।  ऐसा  दिखाई  देता  है  कि  सरकार

 की  कौर  से  ऐसे  व्यक्तियों  की  भरती  करते  समय  पक्षपात  किया  जाता  खुले  तौर  पर  नेंपाटिज्म  का

 प्रदान  किया  जाता  है  ।  इसलिये  मेरा  यह  नम्थ्रतापूरवंक  निवेदन  है  कि  सरकार  के  ey  अन्य  दफ़तरों

 में  काम  करने  वाले  जो  सुयोग्य  व्यक्ति  उन  को  चाहे  तो  एक  ग्राम  साल  तक  विशेष  दिक्षा  दे  कर  उन

 को  नियुक्त  करना  चाहिये  |  देश  में  ऐसे  कई  सरकारी  तमंचा  Ts,  जोकि  अपनी  क्षमता  ate  योग्यता

 उचित  नहीं  है  ।

 से  देश  को  सेवा  कर  सकते  उन  की  वायु  एक  दो  साल  बढ़  जाने  से  उन  को  सर्विस  से  वंचित  करना
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 रिपोर्ट  के  पेराग्राफ  २३  कहा

 सरकार  की  सेवाओं  में  २१  र-भारतीयों  की  भर्ती  के  मामले .
 जीपी

 लेकिन  ये  नान-इंडियन  कौन  वे  कौन  से  स्थानों  पर  नियुक्त  कौन  से  देश  के  इस  का  खुलासा

 नहीं  किया  गया  है  ।  में  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  जो  लोग  चन  कर  लिये  गये  वें  किस  sar  के  नैदानिक

 हैं  are  किन  पदों  पर  काम  कर  रहे  यहं  बताना  «TARAS है  ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  श्री  भक्त  दर्शन  ने  प्रशासकों
 के

 दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  की  बात  कही

 जिससे  मुझ  एक  बात  याद  न्  गयी  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के
 बाद  मन  एक  पदाधिकारी  से  पूछा  कि  क्या

 वह  देश  की  सेवा  मे  लगेंगे  ।  वहू  कहने  लगा
 कि

 में  उसके  ठीक  विपरीत  नाद  करता  हूं  |  वास्तव में  उन्हें

 प्रशिक्षण  ही  शासन  करने  का  दिया  जांता  हैं  वे  लोग  ऊपर  के  देशों  की  प्रतीक्षा  करते  हें  ।  जनता  क्या

 सोचती  हं  इसकी  परवाह  उन्हं  नहीं  हू  ।

 किन्तु  wa  इस  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  की  झ्रावश्यकता  हू  ।  ब्रिटिश  ने  जो  waite  सेवा  की

 पिछली सारे  साम्राज्य  म॑  स्थापित  की  थी  वह  दक्षता  में  विख्यात  थी
 |
 ।  हम  भी

 अपनी  भ्र सेनिक  सेवा  से

 यही  गारों  करत  हैं  म्रंग्रेजो  के  जमान  में  यहां  विन्सेंट  हेली  कौर  हैलट  जैसे  दक्ष  कमंचारी

 हम  यह  नहीं  चाहत  कि  हमारे  पदा  टीका  री  उन्हीं  के  समान  नौकरशाह  वरन्  हमारी  इच्छा  यही  है

 कि  हमारे  पदाधिकारी दक्षता  में  WaT  उनके  बराबर  हों  ७ । अग्रज  इस  देश  के  योग्यतम  व्यक्तियों  को
 ५ १५  OS

 सेवा में  खपा  लत  थे  ।  इसी  कारण  महात्मा  जी  ने  ग्र सहयोंग  आ्रान्दोलन  चलाया  था  ताकि

 हमारी
 सहायता  से  ही

 प्रबंध  इस  देश  पर  शासन
 न

 करें
 |

 कुछ  विभूतियां जो  सेवा  छोड़
 कर

 राजनीति  में

 उन्होंन  राजनीति  a  भी  कमाल  किया  |  जब  सुभाषचन्द्र  बोस
 न  नौकरी  पर  लात  मारी  थी  तब

 हैं  Roo
 स्टट्समतन  ने  लिखा था  कि  उनके  नौकरी  छोड़ने  से  भारत  को  हानि  हुई  |

 इस  प्रतिवेदन  से  एक  दुखदायी  पहल  का  पता  चला  ह  प्रौढ़  वह  यह  हं  कि  अपराधियों  को  दण्ड

 देन  के  बावजूद भी  लोग  त्त्त्  प्रमाण  पत्र  देकर  परीक्षाओं  में  प्रवेश  प्राप्त  करने  से  नहीं  टलत  |  सरकार

 को  इस  कुकर्म की  इहाता से  रोकथाम  करनी  चाहिये

 इसमें  एक  दूसरी  बात  यह  है  कि  बहुत  से  उम्मीदवार
 जो

 लिखित  परीक्षाओ्ओों  में  पास  हु  व

 रक्षा  सेवा  के  संवरण  में  चून
 नहीं  गये

 |  हमें  यट  व्यवस्था करनी  चाहिये  कि  इस  बोर्ड  में  लोगों

 को  य  ही  adhere  न  किया  जायें  ।

 इसके  प्रभावी  जिन  पदों  के  लिये  कम  केਂ  कारण  उम्मीदवार नहीं  उनका  वेतन

 क्रम  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिये  |  इसी  तरीक  से  उपयुक्त  उम्मीदवार हम  मिल  सकते  हैं

 अन्त  म  कहना  चाहता  हूं  कि  सामान्यतया  देखा  गया  हूं  कि  सरकारी  पदाधिकारी  सेवा

 से  निवृत्त  होकर  सरकार  की  आलोचना  करने  लगते  हें
 ।

 इस  मनोवृत्ति का  कारण  हमारी  समझ  में

 नहीं  प्राया
 |

 उनकी  आलोचनाएं  पढ़  कर  हम  हँ  रान  हो  जाते  हैं  कि
 ये

 लोग
 नौकरी  करते  समय  कसे

 निभ  होंग  ?
 जो  लोग  सरकार  के  काम  को  न्यायोचित  नहीं  समझते  उन्हें  नौकरी  छोड़  देना  चाहिए  ।

 श्री
 न०  रा०  मुनि स्वामी  :  सभा  के  सामने  जो  प्रस्ताव  हूँ  वह  अस्पष्ट  श्र  अपूर्ण

 है
 ।  में  -

 इस  प्रस्ताव  का  अथ  ही  नहीं  समझ  सका  हूं  ।

 प्रतिवेदन  की  एक  ही  बात  सुखद  है  और  वह  यह
 कि  कहीं  भी  सरकार  ने

 आयोग  की

 रिश
 को  अस्वीकार नहीं  किया  हैं  ।

 eee me

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 त०

 जहां  तक  इंटरव्यू  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  में  उस  बारे
 में  प्र

 क्रि  सम्बन्धी  बातों  पर  ही  बोलूंगा  |

 शेष  बातों  पर  न्य  माननीय  सदस्य  प्रकाश  डाल  चुके  जब  कभी  किसी  पद  का  विज्ञापन

 होता है  तो  उसके  लिये  इंटरव्यू  भी  होता हैं  ग्रोवर जब  इंटरव्यू  होता  है  उस  समय  सम्बद्ध  मंत्रालय

 का  एक  प्रतिनिधि  भी  walt  के  बोड़  में  झा  बैठता  है  |  उसका  अपन  ही  दृष्टिकोण  होता है  |  WHAT

 पे  अपनी  इच्छा  को  ह  ।  यह  नहों  होना  चाहिये  ।  इससे  निष्पक्षता  समाप्त  हो  जाती  है

 आयोग  के  सारे  सदस्य  जब  इतने  योग्य  हवे  ह  तो  एक  असर  सचिव  या  उप-सचिव  को  उनके  साथ

 बड़न  की  क्या  आवश्यकता  हैं  |  आयोग  के  सदस्यों  को  आवश्यक  रूप  से  उसकी  राय  नहीं  माननी

 चाहिये  ।

 जब  करो  सरकार  को  वोग  को  सिफारिश  मंजूर  नहीं  होती  तब  वह  यह  कह  देती  है  कि  वह

 उस  पद  को  हो  न  भरेगी  |  झ्र ौर  उबर  अपच  के  सदस्यों  को  भो  यह  आदत  बन  गयो  हू  कि  सामान्यतया

 वे  विभाग  के  प्रतिनिधि  को  राय  को  हो  सान  लेते  हूं  जब्र  लोग  उन्हें  न्यायाधीशों  के  समान  रखते  है

 तो  जहरी  नहों  कि  वे  विभागीय  प्रतिनिधियों  की  बात  ही  मान  ।  इसी  बात  पर  बहुत  से  उम्मीदवारों

 को  निराशा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 इसके  ग्र लावा  स्त्रियों  की  भर्ती  का  प्रश्न  है  ।  यह  ठीक  है  कि  संविधान  के  श्रृगार  हम  किसी  से

 aria  के  कारण  भेद  नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  कई  व्यवसायों  में  स्त्रियां  पुरुष  से  arte  aaa  होती

 इस  कारण  उन्हें  उन्हों  व्यवसायों  मं  जगह  देनी  चाहिये  ।  उनका  पुलिस  से  भला  क्या  वासता  |

 यदि  ह्म  इस  wal  वे  मानिक  एव ंटे विनीत ल  इंजी नीय  रिंग  आयोग  तथा  प्रशासकीय

 सेवा  अ्रायोग  के  फोन  भागों  मे  बांट  दे  तो  फिर  विभागीय  प्रतिनिधियों  के  grays  में  पा  बैठने  की

 हो  न  el  भविष्य  मे  हम  टेक्निकल  कम  चोरियों  की  अत्यधिक  रहेगी  कौर  इस  प्रकार

 का  सुव्यवस्थित  विभाजन  स्वयमेव  ग्रनिवार्य  हो  जायगा  |

 जहां  तक  सेना  के  पदाधिक  रियों  को  अ्रवैनिक  पदों  पर  दुबारा  लगाते  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे

 में
 नियम

 कहूँगा
 कि  ये  लोग  waite  पदों  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  होते  क्योंकि

 ये  एक  दूसरे  वातावरण

 में ही  पले  होते  हैं  ।  इन्हें  ग्रसे
 निक

 पद  नहीं  दिये  जाने  पियें  ।

 इंटरव्यू  लेने  के  लिय  ग्रा योग  को  स्थान-स्थान  पर  जाना  चाहिये  |  उन्हें  उम्मीदवारों  को  एक

 ही  स्थान  पर  बुलाना  नहीं  चाहिये  इससे  विचारे  उम्मीदवारों  का  बहुत  खर्चा  होता  है  ।

 ato  रणवीर  सिंह  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय  नैशनल  fens  एकेडेमी  में  भरती  के  सिलसिले

 में  जो  ज्यादा  तादाद  भरती  के  लिये  उम्मीदवारों  की  बढ़ती  जा  रही  है  उसको  रोकने  की  एक  ही

 तरकीब  हैँ  शर  tara  फिस्स  एकेडमी  में  श्र  अ्च्छ्  आदमी  भरती  उसके  लिये  भी  एक  ही

 तरकीब  हैं  कि  जो  भी  वहां  भरती  होना
 चाहत ह

 व  सब  पहने  जवान  भरती  हों  कौर  कम  से  कम
 एक

 साल  तक  जवान  के  तौर  पर
 च  हि  आर्मी

 चाहेनेवी  में
 में,चाहेएग्रर  फोस

 में
 सर्विस  उसके  बाद  उन्हें

 मौका  दिया  जाये  कि  जो
 इम्तहान

 में  बैठना  चाहे  वह  बैठे  |  श्र  सेलेक्शन  बोड  जो  होगा  वह  उसके  बाद

 रिसेप्शन  atte  नहीं  रहेगा  जैसा  कि  मेरे  साथी ने  डर  जहीर  किया  था  ।  इसी  तरह  से  इण्डियन

 मिनिस्ट्रेटिव  प्लावित  eee

 Trroer उपाध्यक्ष  महोदय :  सेलेक्शन बो ats
 ड

 तो  हमेशा  रिसेप्शन  बोर्ड  रहेगा  ह  ह  वरना  सेलेक्शन
 कस  होगा

 ?



 28  १८८१  संघ  लोक  सेवा  ग्रा योग  के  प्राइवेट  प्रतिवेदन
 के  बारे  में  प्रस्ताव  REL

 चौ०  रणवीर  fag  :  जिसमें  काबिलियत  होगी  वहू  बैठ  जायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिसे  सेलेक्शन  करना  है  जब  तक  वहू  रिजैक्शन  नहीं  करेगा  तब  तक  सेलेक्शन

 से  करेगा  ?

 ato  रणवीर  fag  :  इस  तरह  से  औसत  रिसेप्शन  कम  हो  जायेगा  |  जहांतक  इण्डियन

 मिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  का  ताल्लुक  में  समझता हु  कि  उस  को  दो  हिस्सों  में  तकसीम  करना

 शौर
 जितनी  जल्दी  हम  उसे  कर  दों  उतना  ही  ग्रच्दछ्धा  है  देश  के  लिये  |  एक  तो  वह  साहब  जिन  को

 दफ्तरों  में  बैठ  कर  काम  करना  हँ  शौर  एक  वह  साथी  जिन  को  जिलों  में  जाकर  जिलाधीश  या

 निस् ट्रे वेन  काम  करना  होता  है  ।  में  मानता  हूं  कि  एक  झ्रादमी  अच्छी  नो  टिंग  एण्ड  ड्राफ्ट  कर

 सकता  हूं  श्र  वह  जो  किताबी  इम्तहान  हो  उसमें  राग  श्री  सकता है  ।  लेकिन  एडमिनिस्ट्रेशन  के  लिये

 यह  जरूरी  नों  हैं  कि  जो  aes  ated  एण्ड  ड्रॉर्फ्टिंग  जानता  हो  वह  जिलाधीश  अच्छा  बन  सकेगा

 या  एडमिनिस्ट्रेशन  चला  सकेगा  |  में  समझता हुं
 कि  पर्सनलिटी  टैस्ट  उनके  लिये  तो  जरूरी  हूं  जिनको

 दरअसल  एडमिनिस्ट्रेशन  चलाना हैँ  ।  लेकिन  फर्ज  कीनिये  किसी  को  दफ्तरों  में  हराकर  काम  करना

 में  समझता  हुं  कि  उन  के  लिये  यह  जरूरी  नहीं  है  ।  जिन  को  एडमिनिस्ट्रेशन  चलाना  है  उनके  लिये

 पर्सनैलिटी  eee  ठीक  है  |  क्योंकि  ware  उन  का  यह  टैस्ट  नहीं  होगा  तो  हो  सकता  है  कि  वे  बहुत  अच्छे

 लिखने  वालें  लेकिन  जो  दूसरे  मसले  सामने  ard  हें  उन  के  लिये  क्या  करेंगे  ।  कहीं  पर  सत्याग्रह

 चला  करता  कहीं  दूसरी  चीज  चलती  रहती  है  ।  मुझे  wat  पंजाब  का  तजुर्बा  हर  दूसरे  तीसरे

 महीने  किसी  ने  किसी  तरह  की  आवाज़  उठा  करती  है  ।  उन  पर  काबू  पाने  के  लिये  weal  नोटिस  ae

 ट्रॉफ्टिग  काम  नहीं  at  सकती  ।  उसको  बरच्छा  एडमिनिस्ट्रेटर  होना  चाहिये  भले  ही  वह  ग्र्च्छा  लिखने

 वाला  न  हो  दफा  हालत  ऐसी  जाती है  कि  गोली  चलाने  की  जरूरत  पड़  सकती  जिस  श्री  दमी

 को  एड  मि निस् ट्रेशन  चलाना  अगर  वह  यह  सोचे  कि  गोली  नहीं  चलानी  हें  भले  ही  उसके  न  चलाने

 से  एक  के  बजाय  १००  आदमियों  के  मरने  का  खतरा  हो  तो  फिर  किस  तरह  से  काम  चल  सकता है
 |

 जब  कभी  इस  का  खतरा  हो  जाय  तो  गोली  चलाना  जरूरी  हो  जाता  हैं  ।  इस  के
 लिये  एडमिनिस्ट्रेटर

 के  दिल  में  हौसला  चाहिये  ।  जैसा  मेरे  भाई  श्री  बनर्जी  ने  कहा  कि  वह  इसी  डर  में  फंस  जायेगा  कि

 कहीं  खुद  मुझे  ही  न  लोग  गिरा  दें  ।  इसलिये  ag  जरूरी  है  कि  एडमिनिस्ट्रेटर  के  दिल  में  हौसला

 हो  ।  इसके  Aaa
 उसकी  पर्सनलिटी  ऐसी  होनी  चाहिये  जो  कि  लोगों  पर  करे  ।  में  समझता

 हू  कि  किसी  ऐडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  का  आदमी  दफ्तर  में  काम  करता  हो  भले  ही  उसकी

 feel  की  परवाह  न  की  जाय  लेकिन  जिसकी  जिलाधीश  बनना  है  उसके  लिये  यह  टैस्ट  जरूर  रहना

 चाहिये  में  श्री  भक्त  दर्शन  जी  से  सहमत  हूं  कि  राज  हमारे  दफ्तरों  में  काम  करने  का  स्तर  गिर  रहा  है  ।

 असल  बात
 यह  है  कि  राज  हम  पढ़ाई  के  तरीके  को  देखें  तो  उसी  से  इसका  पता  चल  जायेगा  ।  भर  पढ़ाई

 को  जाने  कल
 की

 अग्रेज़ी  की  बहस  के  बाद  मेंने  सात  बच्चों  बातचीत  की  ।  यहां  की  बहस
 से  उनकी

 समझ  में  यह  sar कि  ga  श्रप्रेज़ो  के  लिये  इस  देश  में  स्थान  नहीं है  ।  श्रश्नेज़ी  के  लिये  श्राज  से

 दस  बारह  साल  से  हम  कोशिश  कर  रहे  कांस्टिटुएन्ट  असेम्बली  के  दिनों  में  हमने  बड़ी  बहस

 मुबाहसा  किया-औऔर  उसके  बाद  तय  किया  कि  अग्रेज़ी  के  लिये  हमारे  यहां  स्थान  नहीं है  ।  बारह
 साल  बीत  गये  ।  दो  साल  बाद  वह  विद्यार्थी

 है  प्रमुख  हो  जायेंगे  जो  उस  वक्त  पर  प्रथम  श्रेणी  में  प्रवेश

 हुये
 थे

 ।
 ऐसे  वक्त  में  जिन  के  दिमाग  में  एक  अन्दाजा  एक  ख्याल  था  कि  के  लिये  कोई  स्थान

 नहीं
 भी

 उन
 को

 पता  नहीं  है  कि  देश  में  प्रेमी  का  कोई  स्थान  है  कि  नहीं था
 ।  काफी  स्थान है  ।

 अक्सर  जो  तरीका  काबिलियत  को  नापने  का  है  वह  यहै
 कि

 अग्रेज़ी  के  ज्ञान  से  उसे  नापा  जाता  है
 ।

 इसलिये  इच्छा  होगा  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  हिन्दी  या  जो  इलाकाई  भाषायें  हूँ  उनमें  इम्तहान  को

 जारी  करें
 ।

 क्योंकि  दरअसल  mor  जो  भरती  हो  रही  है  वह  राज  के  लिये  नहीं  हो  रही  है
 ।  श्राखिर



 ७६६२  सच  लोक  सेवा  भ्रायोग  के  झ्राठवें  प्रतिवेदन  क  बारे  म॑  प्रस्ताव  €  Peye

 रणवीर

 अग्रजा  को  तो  जाना ही  हूं  ।  बारह  साल  हो  गये  प्रौढ़  पांच  साल  सात  साल  आठ या  नौ

 साल  बाद  के  बाद  म्रंग्रेजी  को  यहां  से  जाना  हैं  ।  अनाज  जो  faa  अग्रेज़ी  के  अच्छे  लिखने  वाले  हूं  उनका

 स्तर  बरच्छा  माना  साथ  तो  यह  जरूरी  नहीं  ह  कि  aa  वाले  देश  के  लिये  वह  कोई  बहुत

 एडमिनिस्ट्रेटर  या  कर्मचारी  साबित  हो  सकें  ।

 मुझे  एक  ait  ast  श्राप  से  करनी  है  ।  इंडियन  एडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  ar  दूसरी  सर्विसेज

 के  बारे में  लिखा  गया  ह  कि  वे  गलत  खबर  देते हू  ।  यह  एक  बड़ी  ग्रसित  बात  हूं  कि  जो  लोग  इंडियन

 एडमिनिस्ट्रेटिव  स्विस  म॑  भरती  होन  के  उम्मीदवार  हुए  झाम  तौर  पर  उन  लोगों  ने  यह  छिपाने  को

 कोशिश  की  कि  वे  सरकारी  नौकर  हूं  ।  में  समझता  हूं  कि  अगर  कोई  भी  शख्स  गलतबयानी  करता  ह

 तो  वहू  बहुत  गलत  चीज  ह  उन  झ्रादमियों  के  साथ  क्या  किया  जाय  यह  देखना  तो  होम  मिनिस्ट्री  का

 काम हूँ  लेकिन  हम  को  सोचना  afer  कि  इससे  क्या  नतीजे  निकल  सकते हें
 ?

 उसकी  एक  वजह  यह  हो  सकती  हूं  कि  ae  उन  नौजवान  क्लक्स  इरादी  सरकारी  नौकरों

 को  उनके  मृ  महकमे  वाल  इस  अराई ०  Co  एस०  के  इम्तिहान  में  झ्रासानी  से  एप्लाई  करने  की  इजाज़त

 न  देते  होंगे  ake  इसलिए व  इस  बात  की  को  शिष्य  करत  ह  कि  हम  यह  ज़ाहिर  न  होने  दे  कि  हम  सरकारी

 नौकर  हें  ।  इसलिये  यह  जो  आपत्ति  राती  हूं  वह  इसलिये  कराती  है  कि  उन  पर  कुछ  पाबन्दियां  ह्रास

 उनको  हटाया  जाना  चाहिये  ।

 अब  इसी  तरह  एन०  डी०  Uo  के  सिलसिले  मं  जो  ऐज  की  बात  अब  मूझे  पता  नहीं  कि  पाया

 उसम  कोई  सुधार  हो  सकता  हू  या  नहीं  ।

 अब  यह  जो  इंडस्ट्रियल  पूल  की  बात  हैं  उसको  लेकर  जो  हमारे  भाई  लोग  टीका  टिप्पणी

 करते  हे  श्र  देश  का  निजाम  चलान  वालों  पर  श्रीवास करत  SA  उनसे  मे  कहुंगा  कि  ऐसा  विश्वास

 करन  की  कोई  गुंजाइश  नहीं हैं
 ।  दुनिया में

 अभी
 कुछ  दिन  पहल  तक  कोई  आदमी यह  मानता  नहीं  था

 कि  डिक्टेटरक्षिप  के  बगर  कोई  समाजवाद  AT  भी  सकता  हू  और  इस  बात  को  भी  नहीं  मानता  था  कि

 जो  ी प्रादम |  काम  चलाने  वाल  हू  वह  पता  नहीं  किस  ख्याल  के  हों  प्रौढ़  वह  भरती  होंगे  कौर वह  अफ़्सर

 होकर  इस  देश  के  ग्रन्दर  समाजवाद  को  लायेंगे  भी  या  नहीं  ।  इस  देश  के  प्रकार  दोनों  ही  ख्याल  के  लोग

 हूँ  पर  asta  क़िस्म  के  तजुर्बे  हो  रहे  लेकिन  में  समझता  हुं  कि  कुछ  न  कुछ  हमको  थोड़ा  बहुत  जसे

 कई  दफ़  देखा  गया  हूं  जो  एक  खां  चतान  होती  ह  सनौर  हमारे  देश  की  नीति  कुछ  कौर  होती  हं  ौर  जो

 हमारे  हाकिम  हें  उनके  मन  का  रुझान  कुछ  दूसरा  ह  में  यह  तो  नहीं  चाहता  कि  जो  कांग्रेस  पार्टी  के  हों

 उन्हें  इनमें  भरती  किया  जाय  लेकिन  एक  बात  में  ज़रूर  हूं  कि  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  चाहे

 बह  यूनियन  का  हो  अथवा  स्टेट्स का  उन्हं  भरती  करते  वक्त  यह  देखना  चाहिये  कि  पाया यह  उम्मीद

 वार  दिमागी  तौर  पर  समाजवाद  के  हक़  में  पब्लिक  सेक्टर  के  बढ़ाने  के  हक़  में  हे  या  प्राइवेट  सेक्टर

 बढ़ाने के  हक़म  है  |

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक
 )

 उपाध्यक्ष  AA

 प्रतिवेदन  सन्तोषजनक  नहीं  लगा
 ।

 प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  ६  पर  अनुसूचित  जातियों  अथवा  अनुसूचित

 झ्रादिम  जातियों
 की

 नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जो  aia  fet  गय  उन्हें  भी  सन्तोषजनक नहीं  कहा

 जा
 सकता

 |
 यदि  हम  कुछ  श्र  प्रयत्न

 तो
 स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  सकता  था  a  अनुसूचित

 जातियों  के  लोग  अधिक  संख्या  में  विभिन्न  dara  में  लिये  जा  सकत  थ  ।  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन

 केअनुसार  प्रथम  श्रेणी  की  स्थायी  सेवाओं
 में  अनुसूचित  जातियों  के  लोग  ०  .  ६  प्रतिशत हैं  ।  इसी  श्रेणी

 tra  अंग्रेजी a
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 १  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  के  झरोखें  प्रतिवेदन  के  बार  में  प्रस्ताव  ORER

 की  अस्थायी सेवाओं  में  यह  भ्रनुपात  .  ८  प्रतिशत है  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  की  विशेष  भर्ती

 म  भी  भ्रनुसूचित  जातियों  के  केवल  २६  शौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  केवल ५  व्यक्ति  ही  बुलाये

 गय
 ।

 प्राक्कलन  समिति  ने  यह
 भी

 कहा  हूँ  कि  इस  मामले  में  प्रवीण  कोई  बात  हैं
 कि

 भर्ती  के  समय  इस

 मामले  की  जोर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  कि  इन  जातियों  के  लोगों  को  कुछ  ales  सख्या  में  लिया  जाय  ।

 अयोग  ने  श्रपनी  मर्जी  से  ११३  भ्रनुसूचित  जातियों  के  कौर  ३४  अनुसूचित  आदिस  जातियों  कें  लोगों

 को  चुना  यद्यपि
 वे

 लिखित  परीक्षा में  wane  हो  गये  थे  ।  प्रशासनिक  सेवा  में  केवल  ७  भ्रनुसुचित

 जातियों  atc  ३  अनुसूचित  राक़िम  जातियों  के  लोग  नियुक्त  हुये  ।  ऐसे  भी  उदाहरण  हें  कि  भ्रायोग  की

 सिफारिश  होने  पर  भी  कई  लोग  नहीं
 नियुक्त

 किये  गये  ।

 श्री  दातार
 :  यह  गलत  बात  है  ।

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  नियुक्तियां  करने  के  मामले  में  सरकार  को  व्यापक  अधिकार

 प्राप्त ह  ।  वह  चाहे तो  लोक से  वा  आयोग  की  सिफारिशों  की  उपेक्षा  कर  सकती  परन्तु  शायद  सरकार

 a  ऐसा  किया  परन्तु  यह  ठीक  है  कि  जिन  लोगों  की  लोक  सेवा  आयोग  ने  सिफारिश  की  उन्हें

 अभी  तक  नियुक्त  किया  नहीं  गया  |  यह  बाद  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  उप मन्त्री  ने  भी  मानी

 परन्तु  उनका  नाम  लेना  नहीं  चाहता  ।  यह  बात  प्रकट  हो  गयी  है  भ्र ौर  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले

 की  छानबीन  करनी  चाहिये  कौर  जो  त्रुटियां  हैं  उन्हें  दूर  करने  का  यत्न  करना  चाहिये  |

 श्री  दातार  :
 में

 अध्यक्ष  महोदय  कौर
 उपाध्यक्ष  महोदय  का  आ्राभार  मानता  हं  कि  उन्होंने  संघ

 लोक  सेवा  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करने  का  एक  ठीक  स्तर  निश्चित  कर  दिया  है  ।  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  महत्वपूर्ण  सं विहित  निकाय  हैं  ।  संविधान  द्वारा  इसका  निर्माण  हुआ  |  इसका  उद्देश्य

 यही हे  कि  सरकारी  पदों  पर  भर्ती  कार्य  कारिणी  द्वारा  न  होकर  आयोग  द्वारा  हो  और  ठीक  ढंग  से  हो

 यह  काम  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  ही  करता  हैं  |  गर्त  हम  सब  का  कर्तव्य  हे  कि  हम  आयोग  के

 का
 उच्च  स्तर  कायम  रखने  में  पूर्ण  रूप  से  सहायक  हों  |

 मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  श्री  माथुर  ने  कुछ  ऐसी  बातें  कही  हैं
 न

 तो  ठीक  है  कौर
 न  उचित  ।'

 उन्होंने जिस  श्राधार पर ये पर  ये  बातें  कही  हैं  बिल्कुल  गलत  हैं  ।  लोक  सेवा  आयोग  कायें
 को  बहुत ही

 रच्छ  ढंग  से  करता  रहा  ह  |  सरकार  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखती  हूं  कि  उचिंत  पदों  पर
 उचित

 व्यक्ति  ही  नियुक्त  किये  जायें  ।  हमारे  संविधान में  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  ही  ऊंचे  स्तर  निर्धारित

 हैं  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  ३१६  में  कहा  गया  है  कि  उनकी  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  होगी  ।  राज्यों  के

 लोक  सेवा  भ्रायोगों  की  नियुक्ति  राज्यपालों  द्वारा  की  जाती  हूं  इसका  एक  महत्वपूर्ण  परन्तुक  हू  जिसमें

 कहा  गया  हे  कि  इन  सेवा  भ्रायोगों  में  वही  लोग  नियुक्त  होंगे  जिन्हें  सेवा  की  दाँतों  और  प्रशासन

 काफी  गहन  अनुभव  हो  ।  परन्तुक  में  कहा  हूं
 :

 लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  में से  यथा शक्य  निकटतम  च्  ऐसे

 जो  श्रपनी-्रपनी  नियुक्तियों  की  तारीख  पर  भारत  सरकार  या  किसी  राज्य  की

 सरकार  के  अधीन  कम-से-कम  दस  AT  तक  पद  धारण  कर  चके हं  1.0

 हमें  तो
 इस

 स्तर
 को

 कायम  रखना  है  |

 इसके  अतिरिक्त  हमें  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  भी  नियुक्त  करना  होता  हूं  ।  यह  ऐसे  लोग

 होते  जिनको  देश  के  सार्वजनिक  जीवन  में  काफी  ऊंचा  स्थान  होता  हू  ।  पूरा  प्रयत्न
 किया

 जाता  है

 के  उर ba
 योग्यता  वाले  लोगों

 को
 ही  ऐसे  पदों

 पर
 नियुक्त  किया  जाये

 ।
 इसमें  हम

 किसी
 प्रकार

 मूल  अंग्रेजी  में



 ७६६४  संघ  लोक  सेवा  आयोग के  प्रति  प्रतिवेदन  के  बा  रे  में  प्रस्ताव  €  PEE

 -

 साम्प्रदायिक  अथवा  अन्य  भेदभाव  नहीं  करते  |  हम  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  भ्रच्छे  से  अच्छे

 लोग  रखे  जायें  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  एक  नियुक्ति  का  उल्लेख  किया  हूं  ।  वह  इसलिये  नहीं  नियुक्त

 किये  गये  थे  कि  वहू  किसी  विशेष  जाति  के  हूँ  प्रत्युत  यह  कि  वह  योग्य  थे  श्र  उन्हें  प्रशासन  का  बहुत

 अधिक  शझ्रतुभव  था  |

 अतः  मेरा  कहन हैं  कि  संघ  लोक  सेवा  अयोग  बड़े  शानदार  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  हमें  उसकी

 आलोचना  करते  हुये  कोई  ऐसी  बात  नहीं  करनी  चाहिये  जिससे  उसका  गौरव  कम  हो  ।  यदि  कोई

 विशेषਂ  सम्प्रदाय  का  व्यक्ति  नियुक्त  कर  लिया  गया  हे  तो  इसका  यह  मतलब  कभी  नहीं  कि  उसका  किसी

 के  चेयरमेन  पर  प्रभाव  था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  प्रतीत  भारतीय  सेवाओं  के  नियमों  कौर  विनियमों  की  re  आपका  ध्यान

 आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  मान  आपको  राज्य  की  सेवाओं  में  से  किसी  व्यक्ति  को  भारतीयਂ

 प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्त  करना  तो  ऐसी  स्थिति  में  हमें  नियम  के  अनसार  हमें  शब्द  पर

 विचार  करना  होगा  |  उसे  की  सेवाओं  से  पदोन्नति  देकर  ग्रसित  भारतीय  में
 रखना  हैं

 नियम  संख्या  ४  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया है  कि  किस  प्रकार  पदोन्नति  होगी  ।  सबसे  पुर्व  एक

 fern  समिति  में  मामला  जाता  हे  ।  उसमें  किस  प्रकार  विचार  होता  है  उसे  इस  प्रकार  स्पष्ट  किया

 z  |

 प्रत्येक  समिति  कुछ  समयਂ  के  पश्चात् नद  अपनी  बैठक  यह  समय  एक  वर्ष  से

 अ्रधिक  नहीं  होगा  कौर  इसमें  ग्र सैनिक
 सेवा  विनियमों  के  सभी  सक्रिय  सदस्यों  के  मामलों  पर  विचार

 किया  जायेंगी  ।'

 अब  श्राप  समझ  सकते हैं
 कि  दाऊद  का  प्रयोग  क्यों  किया  गया है

 ।  कुछ  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 जो  शिकायत  मेरे  माननीय  मित्र  ने  की  हू  वह  निराधार है  ।  संभी  ऐसे  लोगों  के  मामलों  पर  विचार  किया

 जाता  जो  श्राठ  वर्ष  की  सेवा  प्रथम  जनवरी  को  पूर्ण कर  चुके  हैं  ।  इस  प्रकार  सूची  तैयार  हो

 जाने  के पदचात् जेसा जेसा  कि  पेरा  ४  में  उल्लेख  है  कि  समिति  राज्य  अ्रसैनिक सेना  के  ऐसे  सदस्यों  की

 सुची  तैयार  करती  हैँ,/जो  कि  नियम  की  rat  को  gor  करते  हों  कौर  समिति  के  विचार  से  पदोन्नति  के

 योग्य  हों  ।  यह  पहली  समिति  जो  सारे  मामले  पर  विचार  करती  है  ate  उसके  समक्ष  योग्यता  के

 अ्रतिरिक्त  कौर  कोई  नहीं  होता  |  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  हर  प्रकार  की  योग्यता  को  भी

 देखना  पड़ता  है  ।  वरिष्ठता  कौर  घनिष्ठता  को  भी  देखना  पड़ता  है  ।  समय  लेना  चाहिये  कि  योग्यता

 ही  सबसे  बड़ी  चीज  हैँ
 प्रो

 उसके  लिये  लोक  सेवा  आयोग
 का

 परामर्श  लेना  होता  हे  ।  नियम  ५  के

 अनुसार  इस  प्रकार  तैयार  की  गयी  सुची  को  राज्य  सरकार  आयोग  के  पास  भेज  देती  हे  इस  प्रकार

 हमारे  नियमों  में  पूर्ण  रूप  से  संरक्षण  की  व्यवस्था  है  ।  अन्तिम  स्वीकृति  संघ  लोक  सेवा  भ्रायोग  से  at
 मांगी  जाती  है  ।  विशेष  हालतों  में  ही  परिवर्तन  किये  जाते  प्रारम्भिक  सुची  तैयार करते  समय  भी

 संघ  लोक  सेवा
 प्रयोग

 के  सदस्य
 को

 सम्मिलित  किया  जाता  है  ।
 में  बड़े  सम्मान  के  साथ  कहता

 हूं
 कि

 मेरे  माननीय  मित्र  ने
 जो

 कुछ  कहा  है  वह  बिल  कुल  गलत  है  ।
 मैं  श्रपने  माननीय  मित्र  से  कहूंगा

 कि  उन्हें  इधर  उधर
 की

 रिपोर्टों  पर  विश्वासਂ  नहीं  करना  चाहिये  ।

 थी  हरिश्चन्द्र  माथर  :  मैने  कौनसी  बात
 गलत

 कही
 है

 ?

 sash  में



 १९  १८८१  संघ  लोक  सेव  योग  के  य्राउव प्र तित्र दन प्र  तीखेपन  के  बारे  में  प्रस्ताव  RRR

 श्री  दातार  :  उन्होंने  कई  एक  बातें  कही  हैं  उन्हें  चाहिये  था  कि  इनके  बारे  में  सबसे  पहले

 मुझ  से  पूछते  ।  मैं  राजस्थान  की  भर्ती  के  मामले  की  जांच  पड़ताल  करता  ।  ऐसे  मामलों  में  केवल

 चना  से  ही  काम  नहीं  चलता  |  भ्रालोचना  के  सथ  साथ  प्रमाण  भी  प्रस्तुत  करना  होता  |  |  यदि  कोई

 सुचना  किसी  माननीय  सदस्य  को  प्राप्त  तो  वह  हमें  बतायें  हम  उसकी  पुरी  पड़ताल  करेंगे  ।  म

 सारे  सदन  की  att  विशेषकर  माननीय  सदस्य  को  यह  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  हमने  इस  के

 सम्बन्ध  में  पर्ण  सावधानी  बरती है  कि  कोई  गलत  बात  न  हो  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  माननीय  मंत्री  बतायें  कि  मेरी  कौन  सी  बात  गलत  हे  ?

 मेंने
 कहा  है

 कि  कुछ  लोगों  को  इन्टरव्यू  के  लिये  बुलाया  गया  कौर  कुछ  को  नहीं  बुलाया

 गया  |  क्या  माननीय  मंत्री  यह  बता  सकते  हैं  कि  मेरी  कही  हुई  एक
 भी  बात  गलत  है  ?

 श्री  दातार
 :

 तुरन्त  इसका  उत्तर  केसे  दिया  जा  सकता  हे  |  उन्होंने  कहा  हैं  कि  कुछ  लोगों  को

 इण्टरव्यू  के
 लिये

 २४  घंटों  में  ही  बुला  लिया  गया  था  ।  मुझे  इसकी  छानबीन  करनी  होगी  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  मार  :  परन्तु  वह  यह  नहीं  कह  सकते  कि  बात  गलत  वह  इसकी  जांच

 पड़ताल  कर  सकते  हैं  |

 श्री  दातार  :  हमें  कुछ  उच्च  स्तर  बनायें  रखने  हैं  ।  हमें  इस  महान  संस्था  कीਂ  प्रतिष्ठा

 गौरव  को  हर  हालत  में  कायम  रखना  है  ।  इस  के  साथ  ही  हमारी  सेवायों  की  लोगों  की  नैतिकता  पर  भी

 इस  का  गलत  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिये  ।  किसी  पर  गलत  अरोप  लगाया  जाना  तो  रिकार्ड  पर

 श्री  जाता  परन्तु  ats  यदि  गलत  तो  बाद  में  यह  तथ्य  रिकार्ड  पर  नहीं  भ्राता  ।  अतः

 मेरा  कहना  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  जोकि  बहुत  ही  भ्रच्छे  कार्यकर्ता  गलत  बात  नहीं  कहनी

 चाहिये  ।  किसी  भी  प्रत्यक्ष  अथवा  भ्र प्रत्यक्ष  ढंग  से  कोई  ऐसी  बात  नहीं  होनी  चाहिये  जिस  से  लोक

 सेवा  ग्रा योग  पर  कोई  जांच  कराये  ।

 कुछ  अरन्य  बातों  पर  भी  मुझे  हन आर चय  ग्रा  |  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  विवाद  को  सामान्यतः

 dail  का  विवाद  बना  लिया  गया  है  ।  हम  संस  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  अर  इस  सत्र  में  भी  गृह-कार्य

 मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  समय  सेवाशर्तों  के  सम्बन्ध  में  कई  बातों  का  उत्तर  दिया  गया

 कुछ  भी
 हो  जो

 कुछ  भी  बातें  सामने  are  मैं  जहां  तक  सम्भव
 संक्षेप

 से  उन  का  उत्तर
 देन  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 सब  से  प्रथम  यह  कि  आयोग  का  कहना  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवाओं  की  कौर  लोगों

 का
 अधिक  ध्यान है  ।  अन्य  प्रकार  की  पेशों  की  जैसे  भारतीय  विदेशी  सेवा या  sea  टेक्निकल

 सेवायों  की  site  लोगों  का  धिक  ध्यान  नहीं  है
 ।

 आयोग  ने  कहा  है
 कि

 सेवा  शर्तों  में  सुधार
 किया

 जाये  |  विभिन्न  प्रकार  के  वेतन  क्रम  मेरे  सामने  हैं  कौर  मेरा  कहना  है  कि  श्नौद्योगिक  तथा

 अन्य  प्रकार  के  कार्यों  के  जो  वेतन-क्रम  हम  दे  रहे  वह  प्रशासनिक  सेवायों  के  मुकाबले  में  यदि

 बहुत  अच्छा  नहीं  तो  बुरा  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 प्रशासनिक  सेवाओं  में  कनिष्ट  वेतन-क्रम  ३५०  रु०  से  Yo  रु०  तक  है  कौर  वरिष्ट  क्रम
 ८००

 रु०
 से  १८००

 रुपये  है
 ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  कनिष्ट  वेतन-क्रम  ३५०  रु०  से  ८५०  रुपये तक

 है  प्रौढ़  वरिष्ठ  ६००  रु०  से  ११५०  रुपये  तक  है  ।  यही  क्रम  सभी  केन्द्रीय  सितारों  के  हैं  ।

 थोड़े  बहुत  अन्तर  हो  सकते  ate  वे  भी  छोटे  स्तर  की  सेवाओं  ऊंचे  स्तर  की  सेवाओं  में  नहीं  ।
 श्र  न

 पूल  में  तो  सात  क्रम  हैं  सब  से  अधिकारी क्रम  २७५०  रुपये तक  का  है  |  प्रशासनिक

 में
 बहुत  कम  लोग  इस  स्तर  तक  पहुंच  पाते  हैं  ।

 in



 WRRe  संघ  लोक  सवा  योग  क  झाठव  प्रतिवेदन  क  बारे में  प्रस्ताव  €  १९५९

 शो  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  वे  ३०००  रुपये  तक  जा  सकते  हैं  |

 श्री  बहुत  ही  थोड़े  लोग
 |

 उच्च  स्तर
 के

 स्थान
 तो

 बहुत  ही  कम  हैं  ।
 यदि  मैं  भूल  नहीं

 करता  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  झ्र धि कारियों  की  संख्या  लगभग  RYoo  है  शायद  इन  में  से

 १०  या
 १४५  लोग ही  १८००  रुपये  के  स्तर  तक  पहुंच  पाते  हैं

 ।  इन  लोगोंको  लिये  अलग

 क्रम  हैं
 ।

 जो
 ७

 श्रेणियों  में  बंटे  हुए  हैं
 ।

 ये  २५००  रु०  से  ६०० रु०  तक  हैं
 |  इन  सब  बातों  को  देखते

 हुए  इन  वेतन-क्रमों  को  सुधा  रने  की  तो  कोई  गू  जाइए  नजर  नहीं
 ।

 ये  वेतन-क्रम बहुत  अच्छे  हैं

 इन  में  वृद्धि  करना  कठिन  है  ।  मैं  इस  अवस्था  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  केन्द्रीय  वेतन  झ्रायोग  सारे

 मामले  पर  विचार  कर  रहा  है
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  वेतन  वृद्धि  की  बात  कही
 तो  मुझे  उस  पर

 श्राइचये  ६:21 ह
 ।  इस  के  साथ  ही  सदन  में  यह  भी  कहा  गया  कि  वेतन-क्रम  बहुत  ऊंचे  हैं  विशेष  कर

 ऊपर  के  पदों  के  ।  हमें  तो  दोनों  परस्पर  विरोधी  विचारों  का  ध्यान  रखना  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 केन्द्रीय  वेतन  sae  इस  प्रश्न
 के  विविध

 sat  पर  विचार  करेगा
 ।

 देश  की  आर्थिक  अ्रवस्था

 का
 ध्यान  रखते  हुए  अधिकारियों  को  मुनासिब  वेतन  देने  पर  विचार  किया  जायेगा

 |

 हवा  प्र०  ज्योतिषी  :  विभिन्न  राज्यों  में  उच्चतम  वेतन-क्रम
 पाने  वाले

 अधिकारियों की  संख्या  कितनी  है  ?

 दातार
 :  इस  समय  मेरे  पास  संख्या  नहीं  है  ।  मैं  मुख्य  सिद्धान्तों  की  बात  क्र  रहा  हूं  इस  में

 विशेष  व्यक्तियों का  प्रदान  नहीं  है
 ।

 प्रथम  बार  हम  ने  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  के  मुंह  से  यह  बात  सुनी

 है  कि  भ्रच्छे  लोगों  को  कुछ  विशेष  प्रकार  की  पेशावरों  की  कौर  श्रीकृष्ण  करने  के  लियें  वेतन  क्रम  बढ़ाये

 जाने  चाहियें ।  केन्द्रीय  वेतन  इस  पर  विचार  करेगा  ।  मैं  तो  इतना  ही  कहना

 हू ंकि  हम  विभिन्न  प्रकार  कीਂ  प्राविधिक  अथवा  गैर  प्रशासनिक पेवाय्ों  को  अच्छा  वेतन-क्रम दे  रहे  हैं
 ।

 व्यक्तित्व  परीक्षण  की  भी  बात  कही  गई  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  इसे  समाप्त

 कर  देना  परन्तु  कुछ  कह  कहना  है  कि  यह  झ्रावश्यक  है  ।  व्यक्तित्व  परीक्षण  केवल  कुछ

 मामलों  में  ही  रखा  गया  है  कौर  उस  के  द्वारा  व्यक्ति  के  व्यक्तित्व  का  लगाया  जाता  है
 ।

 प्रशासनिक  Fara  में  जहां  पदाधिकारियों  को  सारे  जिले  की  स्थिति  को  नियंत्रण  में  रखना  होता

 वहां  विशेष  प्रकार  के  व्यक्तित्व  का  होना  बड़ा  आवश्यक  है  ।  पुलिस  सुपरिटेंडेंट  अथवा  जिलाधीश

 केवल  वही  लोग  बनाये  जा  सकते  हैं  जिन  का  व्यक्तित्व  हो  ।.  इन  पदों  पर  नियुक्त  होनें  वाले

 लोगों  का  योग्य  कौर  सचेत  होना  शझ्रावश्यक  है
 ।

 कई  मामलों  में  स्थिति  को  संभालने  के  लिये  तुरन्त

 निर्णय  करने  की  जरूरत  होती  है  थोड़ी  सी  कमजोरी  से  भी  काम  बिगड़  जाता  है  ।  इस

 प्रकार  के  मामलों  में  केवल  शैक्षिक  विषयों  की  योग्यता  से  ही  काम  नहीं  चल  सकता  ।  व्यक्तित्व

 परीक्षण  बड़ा  है
 |

 यह  देखना  ही  पड़ता  है  कि  व्यक्ति  का  विकास  Har  होगा  वह  अपेक्षित

 ः  को  किस  प्रकार  करेगा  |  कई  बार  ऐसे  मामले  उपस्थित  होते  हैं  कि  उन्हें  मानवीय  ढंग  से

 हल  भी  करना  होता  है  प्रशासन  की  अपेक्षित  झ्रावश्यकताशओओं  को  पुरा  करना  होता  है  ।  इस

 प्रकार  के  कार्य  के  लिये  अच्छे  व्यक्तित्व  वाला  व्यक्ति  ही  अपेक्षित  होता  है
 ।

 लोक  सेवा  आयोग

 के  समक्ष  उपस्थित  होने  पर  व्यक्ति  की  इन  योग्यताश्रों  का  परीक्षण  हो  जाता  है

 भी
 राज  aa

 :
 इस  तरह  से  मंत्रियों  का  भी  व्यक्तित्व  परीक्षण  होना  atteat ?  उन्हें  तो

 सारे  देश  का  नियंत्रण  करना  होता  है

 मल  अंग्रेजी  में



 १९  १८८१  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  moa  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  CSAC)

 fat  दातार  :  हम  तो  प्रत्येक  समय  श्राप  की  अनुकम्पा  पर  आश्रित  हैं  ।  मंत्रियों  को  प्रत्येक

 समय  भाग  से  खेलना  पड़ता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  इस  परीक्षण  में  सफल  हैं

 पहले  व्यक्तित्व  परीक्षण  में  कम  से  कम  निर्धारित  प्राप्त  fea  बिना  कोई  भी  व्यक्ति

 उत्तरी  घोषित  नहीं  किया  जा  सकता  चाहे  उस  की  अन्य  परिचालनों  का  परिणाम  क्यों

 न  हो  ।
 पर  ae  नियम  बदल  दिये  गये  हैं  ga  सब  रीक्षात्मों  के  प्राप्तांक  मिला  कर  यदि  कोई

 पास  हो  जाता  है  तो  उसे  ले  लिया  जाता  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  पदा  है  कि  इस  प्रकार  लि

 गये  पदाधिकारी  कैसा  काम  कर  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  काम  अच्छा  कर  रहे  है

 पर  अभी  से
 कुछ  कहू  देना

 समय  से
 पूर्वे  होगा

 ।  सामूहिक  तौर  पर  प्रशासनिक  सेवा  are  पुलिस  सेवा

 में  नये  भर्ती  होने  वाले  बरच्छा  काम  कर  रहे  हैं  ।  हम  सारे  राष्ट्र  के  भ्रच्छे-से-भ्रच्छे  लोगों में  से  इन

 सेवाओं  के  लिये  चुनाव  करते  हैं  |  विश्वविद्यालय  की  डिग्री  के  अतिरिक्त  उन्हें  जीवन  के  अरन्य  व्यापक

 क्षेत्रों  का
 सामान्य

 ज्ञान  भी  काफी  होना  चाहिये  ।  इस  के  साथ  ही  उन  का  अपना  दृष्टिकोण  कौर

 व्यक्तित्व  भी  होना  चाहिये  ।  यही  कारण  है  कि  सारी  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  इस  मामले  में  काफी  सचेत  रह  कर  कार्य

 करता  है  ।  पांच  मिनिट  में  ही  सारा  व्यक्तित्व  परीक्षण  का  कार्य  समाप्त  नहीं  हो  जाता  ।  व्यक्ति  के

 सामान्य  ज्ञान  का  परिचय  प्राप्त  करने  के  हेतु  उस  से  विभिन्न  प्रकार  के  प्रदान  पूछे  जाते  हैं
 ।  सामान्य

 ज्ञान  प्रविधिक  ज्ञान  से  भी  अधिक  महत्व  की  बात है  ।  कभी-कभी  उन्हें  उसी  समय  किसी  विषय  पर

 भाषण  देनें  के  लिये  भी  कहा  जाता  है
 ।

 सारे  दिन  में  केवल
 ८

 भ्र  १०  लोगों  को  ही  निपटाया जा  सकता

 है
 ।

 फिर  ara  पूर्ण  रूपਂ  से  यह  जानने  की  कोशिश  करता  है  कि  श्रमिक  व्यक्ति
 का

 किस  दिशा  में

 उचित  रूप  से  विकास  होगा
 ।

 आयोग  के  साथ  हमें  ग्न न्याय  नहीं  करना  चाहिये
 ।  लिये तो  सारे  wal

 को  एकत्रित  करने  के  नये  प्रयोग  का  हम  ने  परीक्षण  किया  है  ।  देखें  यह  कैसा  चलता  है  ।  मानसिक

 चेतना  के  साथ  साथ  व्यापक  दृष्टिकोण  का  होना  भी  बड़ा  ही  आवश्यक  है  ।  देश  ग्रोवर  विश्व
 की

 सामान्य

 गिरवी  यों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  होना  भी  परम  आवश्यक  है
 ।

 कारण  यह  है
 कि

 उस  व्यक्ति  को

 लाखों  श्रादिमियों  पर  नियंत्रण  करने  के  अतिरिक्त  ate  भी  कई  विभिन्न  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  कार्य

 करनें  होते  हैं  ।

 कहा  गया  है  कि  सरकार  लोगों  को
 नि

 क्त
 कर

 के
 वर्षों  उनको  अस्थायी ही

 रखती  यह  बात

 गलत है  ।  कई  बार  तो  विभाग  ही  weal  होते  उस  में  तो  यह  शिकायत  हो  ही  नहीं  सकती  कि

 उन्हें  स्थायी  नहीं  किया  जाता  ।  दूसरे  जो  लोग  काफी  लम्बें  ग्रसे  तक  अस्थायी  रहते  उन  के  लिये

 fran  बना  दियां  गया  है  कि  यदि  उन  की  तीन  वर्ष  की  सन्तोषजनक  सेवा  तो  उन्हें  श्र  घोषित

 कर
 दिया  जा  ।  इस  के

 साथ  ही  वित्त  मंत्रालय
 ने

 दो  तीन  वर्ष  हुए  आदेश
 दे

 कर  ८०  प्रतिशत

 अस्थायी  लोगों  को  स्थायी  करा  दिया  था  ।  क्या  माननीय  सदस्य  यह  चाहतें हैं  कि  अस्थायी  कभ  वासियों

 की
 छुटकी कर  दी  जाये  ?  यदि  तो  एक  दम  उन्हें  स्थायी  कैसे  किया  जा  तकता है  ।  विभिन्न  क्रमों

 के  पदाधिकारियों  की  at  कृत  संख्या  निर्धारित  किसी  समय  इस  में  वृद्धि  भी  करनी  पड़ती  है  ।

 परन्तु  सभीਂ  अस्थायी  पदाधिकारियों  को  स्थायी  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  छंटनी  हम  करना  नहीं

 चाहते
 |

 हम  उन्हें  अच्छी  सेवा  शर्तों  में  रख  कौर  समय  od  ही  जितने  लोगों  को  स्थायी  करना

 सम्भव  कर  दिया  जायेजा  ।  हाल  ही  में  हम  ने  नियम  बनाया  था  प्रौढ़  वह  नियम  सदन  के  समक्ष

 रखा
 भी

 था  कि
 oa  कोई  मंत्रालय  और  विभाग  पूर्व  अनुमति  लिये  बिनां  किसी  भी

 प्रकार  wears

 स्थानों
 का

 निर्माण  नहीं  कर  सकेगा  दूसरे  ऐसे  सभी  अस्थायी  पदों  के  लिये  जो  एक  वर्ष  से  श्रमिक  चलने
 वाले  होते  हें  संघ  लोक  सेवा  अ्रायोग  की  झूमती  लेनी  श्रनिवायं  होती  है  ।  यदि  मंत्रालय  यह  निश्चय

 करता  है
 कि  ३

 या
 ६

 महीनों  बाद  कोई  विशेष  स्थान  स्थायी  हों
 तो

 उस  सम्बल्ध में तत्काल ं में  तत्काल

 मूल  sat  में



 ७६६८  संघ  लोक  सेवा
 प्रयोग

 के  आठवें  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 प्रस्ताव  €  gay

 अयोग  की  सलाह  लेनी  होती  है  ।  हम  ने  इस  सम्बन्ध  में  नियम  बनाये  हैं  प्रौढ़  चाहते  हैं  कि  अस्थायी

 कर्मचारियों की  में  सुधार  हो  उन्हें  स्थायी  बनाने  के  लिये  हमने  उन्हें  नियमित  wert

 संस्थापन में  रख  दिया  है
 |

 स्थान  रिक्त  होते  ही  वे  स्थायी  बना  दिये  जाते  हैं
 ।

 वर्ष  gat  के  नियमित

 अस्थायी  संस्थापन  के  सभी  व्यक्ति  स्थायी  घोषित  किये  जा  चुके  हैं  ।  wa  हम  ने  दूसरा  नियमित

 अस्थायी  संस्थापन  आरम्भ  किया  है  ।

 जहां  तक  इस  बात  कॉ  प्रश्न  है  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  में  ३०  से  ६०  प्रतिशत तक  लोग  भ्र स्थायी

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  कोई  का  रण  पर  इन  सभी  भ्र स्थायी  व्यक्तियों  की  सेवायें

 की  जा  सकती  है  तब  भला  हम  उन्हें  किस  प्रकार  अस्थायी  बना  सकते  एक  अहम  पर  यह

 आरोप  लगाया  जाता  है  कि  हम  अपनी  सेवायों  का  विस्तार  कर  रहे  हें  ।  यह  भी  ठीक  नहीं  है  ।  हम  केवल

 शक  विहित  संख्या  तक  व्यक्तियों  को  अ्रस्थायी  बना  सकते  |  साथ ए  हम  सभी  अस्थायी  व्यक्तियों  की

 छंटनी  भी  नहीं  करना  चाहते  हें  ।  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  होने  पर  भी  प्रति  व्यवहार रिक  है
 ।  हमने  उन

 के  हितों  की  रक्षा  के  लिय  ही  उन्हें  रखा  gard  सरकार  इस  संबंध  में  उदारतापू्ण  दृष्टिकोण

 नहीं  अपनाती  तो  उन  में  से  बहुत  से  व्यक्तियों  की  बहुत  पहिले ही  छंटनी  हो  गई  होती  |

 मेरे  मननीय  मित्र  ने  यह  पुछा  है  कि
 औद्योगिक  व्यवस्था  पुंज  के  arta  विभिन्न  मंत्रालयों

 के  लिये  पृथक  पृथक  रूप  से  कितने  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  है  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  कुछ

 ही  मंत्रालयों  को  ऐसे  व्यक्तियों  की  ग्रा वश्य कता  होती  है  ।  हमने  उन  से  विभिन्न  वेतन  क्रमों  की

 आवश्यक  व्यक्तियों  की
 संख्या  मांगी  थी  ।  तथापि  उन्हें  इस  कार्य  में  कठिनता  |भ्रनुभव  हुई  इतने  पर

 भी  उन्होंने  विभिन्न  वेतन-क्रमों  के  अ्रधीन  पृथक-पूरक  व्यक्तियों  की  सिफारिश  की  है  ।  हम  यथासंभव

 श्रमिक  से  afr  व्यक्तियों को  खपाना  चाहते हैं
 ।

 हम  तत्काल  ७५  व्यक्तियों  को  नियुक्त कर
 जैसे

 जसे  ग्रा वश्य कता  होगी  हम  कौर  व्यक्तियों
 को

 नियुक्त  करेंगे
 |

 हम  इस  संबंध  में
 जो

 कुछ  कर

 ह  वह  इस  प्रकार  है  ।  वेतन-क्रम  के  भ्रनुसार  विभिन्न  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  मंत्रालयों  तथा  सरकारी

 क्रमों  के  पास  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  है
 ।

 वेतन-क्रमों  झ्र धि कारियों के  नाम  दिये  गये  हें  ।  वेतन  स्तर

 संबंधी  आयोग  कीਂ  सिफारिशें  तैयार  करते  हुए  उनकी  उचित  पदों  पर  नियुक्ति  की  जायेगी  ।  बहुत से

 सदस्यों ने  ATAPI  करते  समय  सरकारी  व्यवस्था  को  लोहे  का  ढांचा  कहा  गया  है  ।  यह  बात  गलत है

 qe  व्यवस्था  लोकतंत्रात्मक है  ।  उसे  सरकारी  कार्य  को  कुशलता से  चलाना  है  ।
 Wa:

 माननीय  सदस्यों  को  एसी  भ्रालोचनाਂ  नहीं  करनी  चा  लिये  ।  क्योंकि  योजनाओं  को  क्रियान्विति  के  लिये

 हमारी  सरकारी  नौकरों  पर  ही  निर्भर  रहना  होता  है  ।  उन  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  बातें  करना  उचित

 नही ंहै  ।  यदि  कोई  ऐसा  उदाहरण  सरकार  के  समक्ष  लाया  जायेगा  तो  सरकार  उस  पर  विचार  करेगी

 शर  उचित  कार्यवाही  तथापि  सारे  भ्र धि का  रियों  को  अनुदार  कहना  कौर  यह  आरोप  लगाना

 कि  डरपना
 काम  ठीक  से  नहीं  करते  हें  राष्ट्र  हित  के  प्रतिकूल है  ।

 श्री  माथुर  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि
 झ्रायोग  में  एक  न्यायाधीश भी  रहना  चाहिये  ।

 इस  काम  में  सेवा  संबंधी
 समस्याओं  पर  विचार  करना  होता है  ।  इस  के  लिये  न्यायाधीश  होना

 श्राव्य  नहीं है  ।  पिछले  १०  वर्षों में  वहां  एक  न्यायाधीश  भी  थे  ।  संघ  तथा  राज्य  लोक  सेवा

 के  सदस्यों की  कुछ  aga भी  होती  हे  |  वे  पद  निवृति  के  पश्चात्  सरकारी  सेवा  में  नहीं  at  सकते
 द्

 इस  पहलू  पर
 भी

 विचार  करना  होता  है
 ।

 जब  न्याय  संबंधी  पदों  पर  नियुक्तियां  की  जातो  हैं
 तो

 बम्बई  में  यह  प्र  था  है  कि  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  ने  उस  बैठक  की  अघ्यक्षता की  थी

 जिस  में  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्य  थे  ।  इस  प्रकार  जब  कभी
 उन  की  सेवायों

 की  आवश्यकता होती  है
 उन

 का
 लाभ  उठाया  जाता  है  ।



 १९  १८८१  संघ  लोक  सेवा  gas  के  प्राइवेट  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव  ERE

 जब  कभी  सामान्य  क्षेत्र  से  बाहर  की  बातें  होती  हे  श्र  टैक्नीकल  ज्ञान  आवश्यक  होता  है

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  सहायक  सदस्यों  की  सहायता  लेता  है  ।  यद्यपि  संघ  Ara  उन  की  राय

 को  बाध्य  नहीं  है  तथापि  उम्मीदवार  के  चुनाव  में  उन  के  टैक्नीकल  अनुभव  तथा  प्रशासनिक

 अन भव्य  की  सहायता  की  जाती  है  ।
 व्यक्ति  उपलब्ध  होते  हे  तो  टेक्नीकल  पदों  के  लिये  उपयुक्त  व्यक्ति

 उपलब्ध नहीं  होते  हे  ।  अप्रयोग ने  ऐसी  wy  महत्वपूर्ण  टे  कनी  कल  पदों  का  उल्लेख  किया  है  ।  कई  मामलों में

 जारी  करने  ae  विज्ञापन  देने  के  ea  भी  हमें  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  मिले  ।  इसीलिये

 आयोग  ने  हमारी  सहमति  से  ए  से  व्यक्तियों  के  मामले  पर  भी  विचार  किया  जिन्हों  ने  आवेदन  भी

 नहीं  किया  था  ।  इसलिए  हमे  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  निवासियों  को  नियत  करना  होता  है  ale  हम

 ने  उन
 की

 एक  सूची  बनाई  हुई  है  |  प्रकार  यह  होता  है  कि  आयोग  का  एक  सदस्य  विदेश  जाता  है  वह

 उमीदवार  के  संबंध  में  सारे  तथ्य  तथा  उस  के  व्यक्तित्व  के  संबंध  में  अपनी  राय  लिख  लेता  है  ।

 भारत  लौटने  पर  उस  सारे  मामले  पर  विचार  करता  है  ।  इसलिये  ऐसे  मामलों  में  मनमानी  करने
 का

 कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  उन  व्यक्तियों  को  व्यय  पर  यहां  बुलाना  संभव  नहीं  है  कौर  न

 यह  संभव  है  कि  उन्हें  यहां  तक  अन  का  सारा  व्यय  दिया  जाय  यह  प्रथा  अपनायी  जाती  है  ।  इस  में

 सन्देश  नहीं  कि  यह  काय  एक  हो  सदस्य  के  द्वारा  किया  जाता  है  तथापि  बोर्ड  के  भ्रध्यक्ष  ह

 fata  जाते  हें  ।

 केरल  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  केरल  निवासियों  में  यह  भावना  फैली  हुई  है  कि  उन  को

 उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  यदि  कहीं  न्यायोचित  व्यवहार  जाता  है  तो

 वह  भ्रमित  भारतीय  सेवाओं  या  केन्द्रीय  सेवाओं  में  होता  है  जहां  केवल  योग्यता  के  आधार  पर  निर्णय

 किया  जाता  है
 ।  अनुसूचित जातियों  के  सम्बन्ध  में  भी  उन्हों ने  अनुचित बातें  कहीं  हें  हम  ने

 अपने  नियमों

 में  ही  यह  उल्लिखित  किया  है
 कि

 अनुसूचित  जातियों  के  सम्बन्ध  में
 नियमों

 में  ढ़ील  दी  गई  है
 ।

 जहां  तक  संघ  लोक
 ग्रा योग

 के  विज्ञापनों  का  प्रश्न  है  पहिले  वे  केवल,ंग्रेजी  भाषा  में

 शित  होते  थ  तत्पश्चात  हम  ने  सूचना  तथा  प्रसार  मंत्रालय  के  सहयोग  से  यह  नियम  बनाया  कि

 शिक  भाषाओं के  पांच  या  छः  समाचार  पत्रों  में  भी  यह  विज्ञापन  दिये  जायें  ।  केरल  के
 में

 एक  लोक  प्रिय  पत्र  लिया  गया  जिस  का  नाम  शायद  मनोरमा  था  ।  यद्यपि  हम  ने  केवल  पांच  भाषाओं

 के
 पत्रों  का

 चुनाव  किया  तथापि  हम  ने  केरल तथा  वहां  के  लोकप्रिय पत्र  को  वर्षों  पहिले
 मान्यता

 दी
 ।

 परीक्षा  केन्द्र  वेदी  स्थापित  किया  जा  सकता  है  जहां  विद्यार्थियों  की  संख्या  पर्याप्त  होती  हूँ  ।  केरल  से

 उतने  विद्यार्थी  परिवारों  में  नहीं  बैठते  जितना  एक  केन्द्र  खोलने  के  लिये  आवश्यक  ह  ।  यदि  वहां  से

 परिवारों  में  बैठने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  बढ़  जाय  तो  वहां  भी  एक  केन्द्र  खोलने  पर  विचार

 किया जा  सकता  है  ।

 यह  सामान्य  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  स्तर  गिरता  जा  रहा  हे  ।  संघ  लोक  सेवा  ग्रा योग ने  यह

 प्रश्न  पहिले  भी  उठाया  था  ।  हम  दिक्षा  मन्त्रालय  के  सहयोग  से  इस  wea  पर  विचार  कर  रहे  frat

 मंत्रालय
 को  इस

 प्रदान  पर  राज्य  सरकारों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  परामश  से  विचार
 करना  होगा

 ।

 इस  प्रदान पर  तुरन्त  विचार  होना  चाहिये--इस  पर  सम्बद्ध  पदाधिकारी  विचार कर  भी  रहे  हैं  ।

 हमें
 स्तर  के  ऊंचा  उठने  से  निस्सन्देह  प्रसन्नता  होगी  ।

 हिंदी  आदि  के  बारे  में  कु  छ  महत्वपूर्ण  के  प्रश्न  भी  किये  गये  थे  ।
 हमारे  पास  संसदीय समिति

 चर
 का प्रतिवेद  था  गयो  टेशोरलभावामद

 ध  हम  इन  में  की  गयी  सिफारिशों पर  विचार
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 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  लोग  पाई०  ए०  एस० में  जाते  हैं

 वह  उतना  परिश्रम  अरब  नहीं  करते  जितना  कि  पहले  ग्रीस  लोग  किया  करते  थे  ।

 दातार  :  यह  बात  ठीक  नहीं  हे  ।  हमारे  प्राई ०  To  एस०  पदाधिकारियों के  प्रति  भी  यह

 उचित  नहीं  में  ने  स्वयं  इ  न  पदाधिकारियों द्वारा  जिले  में  किया  जा  रहा  शभ्रच्छा  काम  देखा  हू  ।  अत्यन्त

 नम्यता
 से  म॑  यह  कहता  हूं

 कि
 मं  ने  माननीय  सदस्य  की  अपेक्षा  अधिक  जिले  देख  ह  ।  म  समझता हुं  कि

 हमारे  पदाधिकारी  बरच्छा  काम  कर  रहे  |  केवल  उन्हें  प्रशासनिक  कार्य  ही  नहीं  करना  पड़ता  बल्कि

 वे  विकास  का  काय  भी  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  जनता  के  सहयोग  से  ही  यह  काम  करना  होता है

 श्री  विनती  मिश्र  :  जब  मिनिस्टर  साहिब  वहां  नहीं  रहते  उस  वक्त  भी  वह  इसी  तरह  काम

 करें  तो  उन  के  लिये  यह  कहा  जा  सकता  है

 श्री  दातार  :  इसी  बात  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  तो  में  ने  किया  है
 ।

 में  ने  पाया  कि  काम

 अच्छा हो  रहा  है  कौर  हमारी  भ्राकांक्षा भी  स्तर  को  बढाने की  ।  फिर  हरिजनों  को  भी  ज्यादा  अवसर

 प्राप्त  होंगे  ।  यह  कहा  नहीं  जा  सकता
 कि

 उन  की  संख्या  कम  हे  ।  इस  संख्या  में  उन  जातियों के  विकास

 के  साथ  साथ  धीर  धीर  विधि  होगी  दुर्भाग्य  से  हरिजनों  ने  शिक्षा  की  are  देर  से  ध्यान  दिया  हे

 मं  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इस  बात  पर  न  करें  कि  एक  व्यक्ति  को  केवल  हरिजन

 होन  के  नाते  ही  ले  लिया  जाये
 ।

 हम  ने  उन  के  लिय  स्तर  में  ढ़ीली दी  है
 ।

 किन्तु  स्तर  को  बिल्कुल ही

 छोड़ा  नहीं  जा  सकता  |  प्राचीन  इस  हमें  ज्यादा  कुचल  लोगों  को  ग्रावइ्यकता  ।  हम  ने  इतनी

 ही  ढ़ील  दी  है  कि  उस  से  दक्षता  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  उन  की  संख्या  भी  धीरे  धोखे  बढ़  रही  हँ  ।

 मेरे  मित्र  गलत  कह  रहे  क्योंकि  प्रयुक्त  के  प्रतिवेदन पर  हुए  वादविवाद पर  श्रभी  हाल  ही

 में  ने  बताया  था  कि  हम  ने  इलाहबाद  विश्वविद्यालय से  १००  विद्यार्थियों को  पढाने  की  प्रार्थना  की  है

 कौर  लगभग  wYooe  विद्यार्थियों का  खर्चें  हम  उठाते  हैं  ।  हरिजनों का  उद्धार  इस  प्रकार की  रचनात्मक

 काय  वाही  से  हो  संकता  ह  ।  हम  श्रावश्येकतानसार सं  रक्षण  भी  देते  fee हम  राष्ट्र  के  व्यापक  हितों

 पर
 भी  ध्यान  रखना  पड़ता  ह  जिसे  हम  एक  कल्याणकारीਂ राज्य  का  रूप  दे  रहे  हैं  ।  इस  के  लिये  अधिक

 देखता की  झ्रावश्यकता  हूं  ।  स्वत  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  उन  की  संख्या  कम है  इन  पदीं  को  किसी

 को  ae  करने  के  लिये  sy  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 प्रथम  श्रेणी  तथा  प्रथम  ग्रेड  के  पद  महत्वपूर्ण  पद  होते  हूँ
 ।  जहां  तक  भारतीय  प्रशासनिक  किसी

 की  विशेष  भर्ती
 का

 सम्बन्ध
 मैँ

 एक  बात
 क्र

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 ।

 लिखित  परीक्षा  के
 बाद

 पहल  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 ने  Hagia  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  प्ररीक्षार्थियों

 को  चुना  ।  शायद उन  की  संख्या  २६  थी ।  हम  ने  भ्रायोग  से  प्रार्थना  की  कि  यदि  संभव  हो  तो  वह

 इन
 लोगों

 को
 ज्यादा  से  ज्यादा  बताये

 |  इन  २६
 के  अतिरिक्त  उन्हों  ने  १००  प्रौढ़  लोगों को  चुना

 हरिजनों  के  सात  कौर  arian  जातियों  के  ३  या  ४  उम्मीदवारों  को  सब  से  इंटरव्यू  ले  के  बाद  चुना

 ~  OAS

 गया  था  ।  पहल  तो  २६  ही  चुन  गय  थे  ।

 हमें ए  क  न्यूनतम  स्तर  तो  रखना  ही  हें  ।  हरिजन  सदस्यों  को  हमारी  कठिनाइयां  समझनी  चाहियें  ।

 हमें  उन  से  पुरी  सहानुभूति  है  ।  किर त्तु कुछ  कठिनाइयां  हू  ।  गत  तीन  चार  वह  में  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्ध

 I  १०  २
 में  से

 ७
 का  चुनाव

 जबरा
 नहीं  हैं

 ।

 श्री  Ato  क०  गायकवाड
 :  जब  २६  चुने  गये  थे  केवल  सात  क्यों  लिये

 far
 २६

 उम्मीदवार  तो  इंटरव्यू  कें  लिये  चुने  गये  कुल  मिलाकर  २०,००० ann

 उम्मीदवार  परीक्षा  में
 बैठे  थे  ।

 लिखित  परोक्ष  के  बाद  आयोग  मे  AICS
 के  लिये  १०००  लोगों  को

 मल  wast  में



 १९  १८८१  केंन्द्रीय  अ्रसैनिक  सेवा  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव  Vege

 ।
 पहलें  पहल  २६  हरिजनों  को  इंटरव्यू  के  लिये  चुना  गया  हम  ने  aaa  किया  यह  संख्या  पर्याप्त

 नहीं  है  अतएव  झ्रायोग ने  इंटरव्यू के  लिये  १००  हरिजनों  को  बुलाया
 |

 यह  चुनाव  केवल  इंटरव्यू

 के
 लिये

 था  ।  पहले  इंटरव्यू के  लिये  श्रायोंग ने  केवल  २६  व्यक्तियों को  चुना  था

 शो  भा कृ  गायकवाड़  :
 क्या  सरकार  को  वह  शिकायत  नहीं  कर  सकती  कि  आयोग

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  प्लग  अलग  सुचियां  बनवाये
 ।

 माननीय  मंत्री  यह  भ्रासानी  से  करवा  सकते  हैं
 ।

 शी  दातार
 :

 इस  प्रतिवेदन से  हमें  प्रसन्नता हुई  हं  ।  उस  में  इससे  ज्यादा  ब्यौरा  नहीं
 दिया

 जा  सकता  क्योंकि  हमें  पता  है  कि  वे  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 हमें  उन  पर  पूरा  भरोसा  करना  पड़ता  हैँ  ।  भ्रम  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों को

 उन
 के  परिश्रम

 तथा  ईमानदारी के  काम  पर  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  सभा  के  लगभग  सभी  सदस्यों  ने  भी  आयोग  के  सदस्यों  के  काम  की  सराहना  की  है  यह

 बड़ी  खुशी  की  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है  कि  :

 सभा  संघ  लोक  सेवा  के  ated  प्रतिवेदन  पर  जो  २४  नवम्बर  १९४५८ को  सभा

 पटल  पर  रखा  मया  विचार  करती  है  वी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 केन्द्रीय  सैनिक  सेवा
 यें  अ्राचार  नीलगों  के  बारे  भें  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  केन्द्रीय ध्रसैनिक  सेवायें  Pay  (  ३-३-४५९

 तक  संशोधित  रूप  में  )  ,  जो  १३  १९४५४  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  में  रूपभेद  करने  सम्बन्धी

 प्रस्तावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  - IT  दातार  मैं  यह
 संकेत  करना  काहता  हूं  कि  मेरा  तात्पर्य

 ष  घंटे  की  चर्चा  से  था
 ।

 मेरा  ख्याल  था  कि  यह  इन  नियमों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं है  इन  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  यह  निर्णय  है  कि  जब  ऐसे  नियम

 सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  तो  सभा  को  उनमें  रूपभेद  करने  का  अधिकार  चाहे  अधिनियम में  वैसा

 कहा  गया  हो  अ्रभवा  नहीं
 ।

 ये  रूपभेद  या  संशोधन  इस  प्रकार  होंगे  कि  सभा  उन  की  सिफारिश  करेगी

 कौर  सरकार  तदनुसार  रूपभेद  करेगी  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  विषय  के  लिये  ars  घण्टे  का  समय  ही  तय  किया  गया  था  |

 1६... |  नारायणन  कुट्ट  मेनन (
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  है  इसलिये  मैं  चाहता  हूं

 कि
 इस  के  लिये  कुछ  समय  wiz  दिया  जाय

 |
 संस्कृत  के  प्रतिवेदन  पर  ot  बहुत  से  सदस्यों  को

 बोलना  उसे  सत्र  तक  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।

 ait
 में



 ७६७२  केन्द्रीय  असैनिक  सेवायें  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव  PeUE

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  सहमत  हो  कि  संस्कृत  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार को  1116.0

 सत्र  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये  तो  मैं  इसके  लिये  ३०  मिनट  के  बजाय  ४४५  मिनट  देने  के  लिये  तैयार

 |  परन्तु  हमें  पांच  बजे  तक  कार्यवाही  समाप्त  कर  देनी  चाहिये  कयोंकि  क्या

 माननीय सदस्य  चाहते  हैं  कि  राज  हम  इसी  प्रस्ताव  को  लें
 ?

 aaa  सदस्य  :  जहां

 महोदय  :  तो  संस्कृत  के  प्रतिवेदन  पर  सत्र  में  चर्चा  होगी  ।

 श्र  चे०  wo
 )  मे  रा  निवेदन ह  कि  इन  नियमों  में  संशोधन  करना

 हमारे  लिये  अनचित  होगा  ।

 महोदय  :  इसमें  प्रनौचित्य की  कोई  बात  नहीं  है  ।  यदि  सभा  उन  में  कोई  रूपभेद

 करना  चाहती  हूँ  तो  वह  सरकार  से  वैसी  सिफारिश  कर  सकती  है  ।  इस  में  कोई  झ्र नियमितता  नहीं

 ह

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  :  जब  ने  समाचारपत्रों  में  यह  पढ़ा  कि  सरकार  ने  केन्द्रीय

 झेलनी  सेवायें  (  )  PUY  में  संशोधन  करके  सरकारी  कर्मचारियों को  कुछ  रियायतें

 दी
 हूँ  तो  मुझे  बहुत  खुशी  हुई

 ।
 परन्तु  जब  मैं  ने  उन  पुरोहित  नियमों  को  पढ़ा  तो  मालूम  gar  कि  कोई

 विशेष  रियायतें नहीं  दी  गई  हैं  ।  कुछ  धारायें जो  १९४५७  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों की  हड़ताल  की

 धमकी  के  समय  जोड़ी  गई  नियम  va  उन्हें  नहीं  हटाया  पनाह  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  भाषण  देने  लगे  ।  पहले  उन्हें  संशोधन  प्रस्तुत  करने

 चाहियें ।

 थ्रो  स०  Ho  बनों
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  सिफारिश करती  हँ  कि  तारांकित sea  संख्या  १२३३  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 १३  CONS  को  सभा-पटल पर  रखे  गये  3-3-6  तक  संशोधित  केन्द्रीय

 wats  सेवायें  १९५४ में  निम्नलिखित  संशोधन  किये  जायें

 (१)  नियम  १  के  उपनियम  (२  )
 में  दूसरे  परन्तु  एवं  व्याख्या  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 परन्तुक रख  दिया

 यह  हूं
 कि

 नियम  रोक  नियम  १०  के  उपनियम (२)  की  नियम

 ११,

 नियम  है

 २

 का

 ),  नियम  १३,  नियम  १५  का  (2)

 (2), at ar  (3)
 नियम  १६,  १७  श्र १८  Yoo  रुपये  मासिक  उस  कम

 वेतन  पाने  वाले  भ्र  रेलवे  से  भिन्न  किसी  भी  सरकारी  संस्थान पन  में  भ्र राजपत्रित

 पद धारण  करने  वाले  किसी  भी  सरकारी  कर्मचारी  पर  लाग  नहीं  -
 24.0

 (२)  नियम
 ४

 निकाल  दिया  जाय  ।

 ना
 (3)  नियम  ४

 निकाल
 दिवा ज जाय  ।

 wat  में



 विशाल  १८८१  (  )  केंद्रीय इसे  निक  सेवाय  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव  BRI93
 न»  ON

 (४)  नियम  ५  के  उपनियम (१)  में  निम्नलिखित परन्तुक  जोड़  दिया  शर्त--्

 शर्ते  यह  हैं  कि  यह  मंजूरी  उस  सरकारी  कर्मचारी
 के

 मामले  जो  ऐसे  सरकारी
 कर्मचारियों की  किसी  ट्रेड  यूनियन  wat  सेवा  संघ  का  पदधारी  हो  ऐसे  ट्रेड

 यूनियन  अथवा  सेवा  संघ  के  किसी  भी  प्रकाशन  के  सम्बन्ध  अ्रावश्यव॑  नहीं  होगी  ज्

 ~  uN
 (५)  नियम  ६  के

 खंड  (१  )  के  परन्त ुIt H  यूनियनਂ  के  पश्चात्

 ऐसोसियेशनਂ शब्द  जोड़  दिये  जाय  '

 पिछने  दिने  सभा  में  यह  बताया  गया  था  कि  १९४५७ में  नियम
 ४  क  कौर ४  ख  सम्मिलित किये

 जाने  से  किसी  को  नुकसान  नहीं  हुआ  ।  परन्तु  मुझे  मालूम  gar  है  कि  निगम  का  उल्लंघन  करने

 के  लिये  eve  व्यक्तियों  पर  दोषारोपण  किया  गया  ।  इनमें  से  २०७  को  दंडित  भी  किया  जा  चुका  है  ।

 शेष  मामलों  में  सभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यही  कारण  हू  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  नियम
 ४
 कौर va  का  बहुत  विरोध  करते  हैं  ।  पता  नहीं  उन्हें  तक  वापस  क्यों नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 नियम  १  के  उपनियम (२)  के  दूसरे  परन्तुक  में  कुछ  प्रस्थापन  के  कर्मचारियों को  कुछ

 नियमों  से  छूट  दी  गई  मेरा  संशोधन  यह  हैं  कि  वह  छट  समस्त  स  सका  री  मं चा रियों दी  जानी

 चाहिये जिन  का  वेतन  ५००  रुपये तक  |  इस  प्रकार  का  भेदभाव  ठीक  नहीं  कहा  जा  सकता  |  सरकारी

 कर्मचारियों  गिर  बहुत  संतोषजनक  रहा  है  इसलिये  इस  नियम
 ४क

 को  हटा  लिया

 चाहिये  ।

 इस  के  बाद  नियम  रख  को  लीजिये  ।  उसमें  कहा  गया  ह  कि  कोई  कर्मचारी  किसी  संघ  में  तब  तक

 सम्मिलित  नहीं  हो  सकता  जबतक  उसके  रजिस्ट्रेशन  के  ६  महीनों  के  अन्दर  वह  मान्यता  न  प्राप्त

 मेरा  निवेदन  हू  कि  हमारे  देश  में  मान्यता  परिनियत  नहीं  है  ।  वरन्  विवेक  पर  निरभर  है  ।  उदाहरण के

 लिये  देहरादून  में  सर्वे  arm  इंडिया  के  प्रस्तुत  एक  संघ  हैं  जो  पिछले  दस  वर्षों  से  सरकार  से

 लिखा  पढ़ी  कर  रहा  है  उसे  तक  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद १९  के  विरुद्ध  हैं  ।  जिस  में  नागरिकों  -  को  स्वतन्त्रता  का  भ्र धि कार  दिया  गया  है  ।

 नियम ४  कर्मचारियों को  ऐसे  संघ  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  बाध्य  करता है  जो  उन  की पसन्द

 का
 न

 हो  ।  इसलिये  इस  नियम  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।-  जहां  तक  मान्यता  जाने का  प्रशन

 है  केवल  इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  कां  प्रेस  द्वारा  पोषित  संघों  को  ही  सरकार  मान्यता  देती  है
 ।

 यही  नहीं  दी  गईं  मान्यता  को  भी  इच्छानुसार  वापस  लिया
 जा

 सकता
 है

 जैसा  कि  मेरे
 संघ

 के
 संबंध

 में  किया  गया  था  ।  यह  हमारे  मौलिक  aaa F के  उपहास है  ।

 मेरे  चौंथे  संशोधन  में  यह  कहा  गया  है  fH.  यूनियनें  अथवा  सेवा  संघों  को  अपनें  विचार

 प्रकाशित  करने  की  स्वतन्त्रता  दी  जाये  ।  भ्र भी  न  तो  सरकारी  कर्मचारी  समाचार  पत्र  में  कोई  खबर

 निकलवा  सकते  हैं  कौर  a  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।

 इस  कार  मरे  सार  संशोधन  स्वीकार  किए  जा  सकत  हं  यदि  हन  वास्तव  म  प्रजातांत्रिक

 श्रप्रिकारों में  विश्वास  करते  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  उनको  स्वीकार  में  उन्हें
 विशवास

 दिलाता  हूं  कि  सरकारी  कर्मचारी  ऐसा  कोई  काम  नहीं  करेंगे  जिस  से  सरकार  का  नुकसान  हो
 ।  यदि

 समय  होता  तो  मैं  इस  बात  के  प्रमाण  उपस्थित  करता  कि  बहुत
 से

 देशों  में  सरकारी  कर्मचारियों को

 हमारे  यहां
 से

 कहीं  ज्यादा  भ्र धि कार  प्राप्त
 हैं  ।  मैं  कर्मचारियों  की  जिम्मेदारियों  के  प्रति  भी  सचेत  हूं

 ।

 में  यह  नहीं  चाहता  कि
 तरे  सदा  द  करते  रहें

 ।
 परन्तु  जो  मांगें  ठीक  हों  उन  के  संबंध  में  प्रदर्शन  करने

 दैट  wee  गा  aifet rae  एग  को  के  शत
 मानन

 मरी

 में  प्रतिरोध
 करता

 हुं  कि  वह  मेरे  संशोधनों  को  स्वीकार  करें  ।

 12  6  (Ai)



 15  ६७७१ ४  केन्द्रीय  झसनिक  सेवाय  नियमों  के  बा  र  में  प्रस्ताव॑  €  RENE

 त०  qo  fags  राव  )  :  ये  नियम  aga  महत्वपूर्ण  हैं  क्योंकि वे  ५-६  लाख

 सरकारी  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित
 हूँ  ।

 हमारे  देश  में  ट्रेड  यूनियन  संगठन  बहुत  कम  है
 ।  इन

 front  से
 भी  ट्रेड  यूनियनों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित  नहीं  मिलता  है  ।  दूसरी  पंच

 योजना  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  यदि  देश  को  झागों  बढ़ाना  है  तो  ट्रेड  faa  को  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  चाहिये  ।  परन्तु  इन  नियमों  से  ट्रेड  यूनियनों  के  स्वस्थ  विकास में  अडचन  होती  है  ।  नियम

 तक  शर  रख  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  हैं  ।  उन्हें  किसी  भी  प्रकार  उचित  नहीं  कहा  जा

 सरकार  कमंचारियों  की  मांगों  की  कौर  तब  TH  कोई  ध्यान  नहीं  देती  जब  तक  कि  वे  कोई

 धमकी न  दें  ।  दूसरे  वेतन  MAT  की  स्थापना  की  मांग  कीਂ  गई  थी  परन्तु  वह  तब  तक  नहीं  मानी

 गई  जब  तक  कि  डाक  तथा  तार  कमंचारियों  ने  हड़ताल  का  नोटिस  नहीं  दिया  ।  प्रत्येक  ट्रेड  यूनियन

 हड़ताल  को  मान्यता  देती  है  ।  सरकार  ने  ५-६  लाख  कर्मचारियों  को  इस  भ्र धि कार  से  वंचित  कर

 रखा है  ।  ऐसा  किस  नियम  के  अ्रन्तगंत  किया  गया  है  तथा  इसका  क्या  औचित्य है
 ?

 मेरा  श्रीराम

 है  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  पुनर्विचार  करें  ।

 नियम  के  भ्रन्तगंत  कोई  भी  सरकारी  क्रिया  ऐसे  संघ  का  सदस्य  नहीं  हो  सकता

 जिसको  मान्यता  न  प्राप्त  हो  ।  यह  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  इस

 बन्धन  को  हटाया  जाना  चाहिये  कोई  भीਂ  व्यक्ति  modi  पसंद  के  संघ  को  बन  सके  ।

 खेद  है  कि  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  उसमें

 समस्त  संघों  के  लिये  सेवी हित  मान्यता  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  परन्तु  सरकार  उसके  विपरीत

 छोटी-छोटी  बातों  पर  मान्यता  वापस  ले  लेती  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  गृह  मंत्री  अनि वा यें

 मान्यता  के  लिये  कोई  नियम  बनायें  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त पड  यूनियनों  के  पद  धारियों  द्वारा  वक्तव्य  जारी  किये  जाने  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  ।  यदि  कर्मचारियों की  कोई  कठिनाइयां  हें  तो  उन्हें  व्यक्त  करने

 का  अ्रधिकार  उन्हें  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसके  लिये  पत्र-पत्रिकायें  निकाल  सकते  हूं  ।  जब  य

 कठिनाइयां  ara  अधिकारियों  की  जानकारी  में  लाई  जायेंगी  तभी  तो  उनका  निराकरण

 किया जा  सकेगा  इसलिये  मे  माननीय  मंत्री  से  पुनः  श्राद्ध  करता  हं  इन  चीजों
 में

 संजोकर

 किया  जाय  ॥

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  (afaaA  में  केवल  एक  बात  का  संकेत  करना

 चाहता हुं
 ।

 नियम
 १

 में
 यह

 कहा  गया  है
 कि

 नियम
 १८  Yoo  रुपये  या  उससे  कम  वेतन  पाने

 वाले  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं  होगा  जिसमें  सरकारी  कर्मचारियों  पर  एक  जीवित  gait  रहते

 हुए  दूसरा  विवाह  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  असंगत  है  ।  कम  वेतन

 पाने  वाले  एक  से  wien  विवाह
 कर  पक  यह  विचित्र  बात  है  ।  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस

 झ्र  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  |

 शी त  गामड़ी  )  :
 में  भी  संक्षेप  में  कुछ  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  ।

 सर्वप्रथम  इन  लाचार  नियमों  में  तमंचा  रियों  के  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  किये  गये

 परिवर्तनों  के  लिये
 में

 मंत्रालय
 को

 बधाई  देता  हूं
 ।

 इन  नियमों में  कुछ  कर्मचारियों को  छूट  दी  गई
 है  ।  परन्तु  we  कर्मचारियों

 को  यह  छूट  कयों  नहीं  दी  गई
 ?  म

 चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री
 यह

 बतायें  कि  उनको
 छूट  न  दिये

 जाने
 के

 क्या  कारण  हूँ
 ?

 “7

 aia  में
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 दूसरी  बात  नियम  S-F  आर
 नियम  रख  के  सम्बन्ध  में  है  जिसके  सम्बन्ध  में

 To  ब०

 विट्ठल  राव  तथा  श्री  स०  म०  बनर्जी  काफी  प्रकाश  डाल  चूके  हैं  ।  श्री  दौलता  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प

 के  सम्बन्ध  में  सभा  में  इस  विषय  पर  विस्तृत  चर्चा  हो  चुकी  है  |

 तीसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नियम  ६  में
 जो

 संशोधन  संख्या  ५  रखा  गया  है

 कह  बहुत  सादा  है
 ।

 जानना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  उसके  स्वीकार
 न  किय

 जाने

 का  क्या  कारण है  ?

 चौथे  कर्मचारियों  द्वारा  रेडियो  पर  भाषण  दिये  जाने  तथा  समाचार  पत्रों  में  लेख  लिखें  जाने

 पर  कुछ  अतिरिकत  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ।  क्या  फ्रांस  arte  देशों

 भी  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध हैं
 ?  फिर  क्या  कारण  है  कि  ये  प्रतिबन्ध लगाये  जा  रहे  हैं  ?

 माननीय  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ने  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  यह  कहा  था  कि  नियम

 ven  के  कारण  सामान्य  ट्रेड  यूनियन  कार्यों  को  कम  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसके  लिये  हम  उनके

 ara है

 अन्त  में  मेरा  प्रतिरोध  है  कि  इन  नियमों  में  उपयुक्त  परिवर्तन  किये  यदि  किन्हीं

 चारियों  को  छट  नहीं  दी  जाती  है  तो  सभा  को  उसके  विशेष  कारण  बताये  जायें  ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन :  ये  नियम  केवल  मध्यवर्गीय  सरकारी  कर्मचारियों  पर  ही  लागू

 न्य  सात  प्रकार  के  कर्मचारियों
 को

 इनसे  विमुक्त  रखा  गया
 है  ।

 इन
 लोगों  पर  ये  भ्रष्टाचार

 नियम  तो  लागू  किय  जाते  लेकिन  दूसरी  प्रो  उनके  पक्ष  में  क्या  व्यवस्था  की
 गई  है

 ?  संविधान

 के
 अनुच्छेद

 ३११  में  यह  व्यवस्था  जरूर  है  कि  उसे  नोटिस  दिया  जाना  चाहिय े।

 श्र  स०  स०  बुर्जों  :  प्रतिरक्षा  क्यारियों को  विमुक्त  तो  स्वस्य  किया गया  है

 पर  वे  अनुच्छेद ३१०  के  इस  भ्रनुच्छेद  ३११  का  कोई  लाभ  ही  नहीं  उठा  संकते  ।

 ware  ने  ऐसे  सभी  मामले  खारिज  कर  दिये  हैं  ।

 महोदय  Gq orala  हुए

 फ्री  Wo  रा०  पट्टा भि रामन  :  में  इस  पर  बहस  नहीं  करना  चाहता  कौर  प्रतिरक्षा  संस्थान

 इसके  क्षेत्राधिकार  मं  नहीं है

 शो  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  लेकिन  संविदा  की  शर्तें  के  सरकार  एक  महीने  का

 नोटिस  देकर  किसी  भी  कमंचारी  की  सेवा  समाप्त  कर  सकती  है  ।  न्यायालय  उसम  हस्तक्षेप  नहीं

 कर  सकते  |  यहीं  तो  कठिनाई है  ।

 श्री चे०
 राई

 पट्टा  परामानव  :  लेकिन  तब  वह  श्रनुच्छेंद  82.0  के  प्रस्तुत  नहीं  होगा

 माननीय  सदस्य  जो  उदाहरण  दे  रहे  हैं  वह  औद्योगिक  इकाइयों  का  है  ।  वहां  सरकार  नोटिस

 देकर  सेवा  समाप्त  कर  पकती  है  ।  उनको  विमुक्ति दी  गई  है  ।  यदि  सरकार  संस्थायें  बनाने  का

 प्राधिकार दे  तो  फिर  उन  में  कोई  व्यवस्था  ही  नहीं  रह  जायेगी  ।

 मूल  aaa  म



 9RGS  केन्द्रीय  प्र सैनिक  सेवायें
 नियमों

 के  बारे
 में  प्रस्ताव  €  १९४९

 नच  रा०

 इसके  माननीय  सदस्य  ने  भ्रनुच्छेद  FEC  का  हवाला  दिया  जो  संस्थायें

 या  संघ  बनाने  के  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  है  ।  लेकिन  वह  अनुच्छेद  १९  (४)  के  अ्रधीन

 जिसमें  गया  है  :.

 as  के  उपखंड  की  कोई  बात  उक्त  उपखंड  द्वारा  दिये  गये  अधिकार  के

 प्रयोग  पर  सार्वजनिक  व्यवस्था  या  सदाचार  के  हितों  में  युक्तियुक्त  निबन्ध  जहां

 तक  कोई  वर्तमान  विधि  लगाती  हो  वहां  तक  उसके  प्रवर्तन  पर  अथवा

 वैसे  निर्धन  लगाने  वाली  कोई  विधि  बनाने  में  राज्य  के  लिये  रुकावट  न  डालेगी  15.0

 इन  नियमों  के  क्षेत्राधिकार  में  सरकारी  बाबू  लोग  ही  जिन्हें  निवृत्ति-वेतन

 ही  सरकार  द्वारा  जुटाई  गई  अन्य  बहुत  सी  सुविधायें  भी  मिलती  हैं  ।  वे  अनुच्छेद ३११  का  भी

 लाभ  उठा  सकते  ए

 श्री  सब  से  पहले  तो  में  यह  बताना  चाहता  कि  श्रनच्छद  १९  इस  पर
 लागू  नहीं

 अनुच्छेद  १९  के  सरकारी  कर्मचारियों  पर  सरकार  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा

 सकती  है  ।  wat  हाल  के  आदेशों  में  भी  कई  ऐसे  प्रतिबन्ध  हैं  संविधान  की  व्यवस्थापकों  का

 उल्लंघन  किये  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लगाये  जा  सकते  हैँ  ।  जब  भी  कोई  व्यक्ति  सरकारी

 कर्मचारी  बनता  तो  वह  केन्द्रीय  wa  निक  सेवा  झा चार  नियम  के  अधीन  रहना  स्वीकार  कर  लेता

 इसलिये  भ्रनुच्छेद  १९  के  अन्तर्गत  भी  इन  नियमों को  मान्य  ही  समझा  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध

 दारू  से  ही  कुछ  नियम
 बने

 हुए
 जिनसे  स्पष्ट  है  कि  कुछ  ऐसी  भी  चीजे  हैं  जिन्हें  क

 संचारी

 नहीं  कर  पर  जिन्हें  कोई  भी  निजी  नागरिक  कर  सकता  है  ।  अभी  हाल  में  कुछ  ऐसी  घटनायें

 हुई  में  उनका  उल्लेख  नहीं  करना  हड़तालों  की  कुछ  ऐसी  धमकियां  सरकार  को  दी  गई  थीं

 कि  उनसे  सरी  प्रशासकीय  व्यवस्था  को  खतरा  पैदा  हो  गया  था  ।  समूचे  राष्ट्र  के हित  को

 यह  समझा  गया  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऐसी  हड़तालें  करने  का  भ्र धि कार

 नहीं  रहना  चाहियें  ।  इसीलिये  नियम  ४  में  यह  व्यवस्था  रखी  गई  है
 :

 भी  सरकारी  कर्मचारी  wot  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्धी  किसी  भी  मामले  के  सि  तहसीले

 में  किसी
 भी

 प्रदर्शन  में  भाग  नहीं  लेगा  ate
 न  किसी  भी

 रूप  में  कोई  हड़ताल
 करेगा  बी

 इस  व्यवस्था  को  भ्रत्यावश्यक  गया  है  ।

 न्य  ~
 नियम  ¥(@)  के  सरकारी  कर्मचारी  उन  संस्थाओं  के  सदस्य  नहीं  बन  सकते  जिन्हें

 मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  ।  विभिन्न  सरकारी  कर्मचारियों  में  भी  wert  होता  है  ।  एक  मोटे  तौर  पर

 सभी  सरकारी  करमचारियों  को  दो  श्रेणियों  में  रखा  जा  सकता  है  ।  एक  तो  सैनिक  सरकारी
 कर्मचारी  होते  हैं  ।  वे  सरकार  के  विभिन्न  विभागों में

 काम  करते
 हैँ--वे  प्रशासकीय  सेवाओं  में

 होते  प्रबन्धकों के  पदों  पर  होते  हैं  ।  उनको  एक  ही  श्रेणी  में  रखा  जा  सकता  है  ।  उनके  लिये
 कुछ  नियम  बने

 हुए  हैँ  ।
 दूसरी  श्रेणी  में  औद्योगिक  कर्मचारी  कराते  हैं  ।

 पहले  लंब  यह  नियम  बनाया  गया  तब  इसे  केन्द्रीय  सैनिक  सेवा  नियम  में

 शामिल  किया  गया  था  ।  तब  बदन  यह  उठा  था  कि  यह  नियम  सामान्यतया  श्रोती  कर्मचारियों
 पर

 ay  होग
 या  हालांकि  केन्द्रीय  भ्र तै निक  सेवा  नियम

 दोनों
 श्रेणियों  की  सरकारी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पर
 लागू  किये  जा  सकते  हैं

 ।  यह  था  कि  मान्य  संस्थाओं  में  शामिल  होने
 या

 हड़तालों

 म  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  म॑  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला  यह  नियम  प्रौद्योगिक  श्रमिकों  पर  भी  लागू

 होना  चाहिये  ।

 सभी  जानते हैं
 कि  श्रमिकों  के  सम्बन्ध में  हमारे  यहां  दूसरा ही  विधान  पौर  उसके  eva

 सरकार  क  रन  श्रमिकों  सभी  औद्योगिक  श्रमिकों  पर  दुसरे  ही  तरह  के  प्रतिबन्ध  लगाये

 गय  ह  ।  केन्द्रीय  wats  सेवा  नियम  में  ४  we  जोड़ने  के  बा
 स  पुरे  प्रीत  पर  विचार  किया  गया  कि  यें  प्रतिबन्ध  औद्योगिक  कर्मचारियों  पर  भी  लाग  किये  जाये

 या  नहीं  |

 इस  सिलसिले  में  कई  मंत्रियों  से  परामर्श  किया  गया  ४  |  उसके  सरकार  ने  निर्णय  किया  कि

 ईन  नियमों  को  सभी  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  पर  लाग  रने  की  बजाय '  औद्योगिक  कर्मचारियों  की  कुछ

 श्रेणियों  को  इनसे  विभक्त  कर  दिया  जाये  ।  इसीलिये  विम  शक्तियां  दी  गई  थीं  ।  श्री  वर्तमान  नियम  मे

 क  परन्तुक  जोड़  दिया  गया  जिसमं  विशेषकर  इन  दो  नियमों  से  कुछ  श्रेणियों  को  विमुक्त  कर  दिया

 गयाह  |  संशोधन  पेश  करने  वाले  माननीय  सदस्यों ने  मुख्यतया  इन  दो  नियमों  —Y¥  कौर

 का  ही  उल्लेख  किया  है  ।

 केन्द्रीय  असैनिक  सेवा  नियम के  संशोधित  रूप  में  कहा  गया  है  कि  वे  नियम  सामान्य

 सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  होंगे  ।  रेलवे  कर्मचारियों  के  अपने  नियम  अलग  जो  wea  केन्द्रीय

 सेवाओं  के  लिये  बनाये  गये  नियमों  के  भ्रनुकूल  हैं  |

 यह  भी  व्यवस्था  की  गई

 यह  भी  व्यवस्था  की  जाती  है  क्रि  नियम  आर  रख  Yoo  रुपय  प्रतिमास  से

 कम  वेतन  पाने  वालें  कौर  इनमें  से  किसी  भी  संस्थान  म॑  प्र घोषित  पदों  पर  रहने

 सरकारी  कमंचारियों  पर  लागू  नहीं  होंगे  we  ०»
 1.0

 भी  त०  ब०  विट्ठल  राव  ने  इस  स्थिति  को  थोड़ा  समझा है  ।  उनका
 मत  हे

 कि  चूंकि इन  नियमों

 के  प्रवेश  से  सेवाओं  या  संस्थानों  की  कुछ  श्रेणियों  को  विमुक्त  कर  दिया  गया  इसलिये  सभी

 कारी  कर्मचारियों  को  इनसे  विमुक्त  कर  देना  चाहिये  |  ध्यान  देने  की  बात  है  कि
 कुछ

 संस्थानो ंके

 चारियों  को  ag  विमुक्ति  रियायत के  तौर  पर
 ही दी  गई  है  हालांकि  कुछ

 मापों  में  वे  भी  अन्य

 गीत  कर्मचारियों  की  तरह  ही  हें  |  हमें  स्पष्ट  समझ  लेना  चाहिये  कि  यह  एक  रियायत  ही  है  ।  इसलिये

 कि  इन  संस्थानो ंके  कर्मचारियों  या  सदस्यों  पर  इन  नियमों  को  प्रभावी  बनाना  आवश्यक  नहीं

 समझा  गया  है  ।  इसको  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  गया  प्रशिक्षण  संस्थानों  के

 भ्र ति रिक्त  प्रतिरक्षा  लोक  निर्माण  संस्थानों  में  विशेष  काय  के  लिये  रखे  गये  कर्मचारियों

 चाज
 ड

 शादी  को  ही  यह  रियायत  दी  गई  है  ।

 कुल  सात  श्रेणियों  के  संस्थानों  को  विमुक्ति  दी  गई  हे  ।  तब  भारतीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  इसी

 सभी  श्रेणियों
 के

 सरकारी  कर्मचारियों  को  विमुक्ति  दे  दी  जाये  ।

 सरकार  ने  इस  पर  काफी  विचार  किया है  और  यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  विमुक्ति यां  दे  दी

 सरकार  चाहती हूं  अत्यावश्यक  सेवाओं  के  संचालन  में  कोई  भी  किसी  किस्म  की  अड़चन  पैदा न
 ही

 ।
 सरकार

 ने  सोच  कर  देख  लिया है  कि  वहू  इससे  ज्यादा  प्राग  नहीं  बढ़  सकती

 नियम  ६  देखिये  हालांकि  नियम  ve  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  किसी  भी  मान्य

 संस्था  या  कामिक  संघ  का  सदस्य  नहीं  बन  सकता  |  लेकिन  नियम  ६  के  साथ  एक  परन्तुक  भी  जोड़ा



 CRACT4  राज्य  सभा  से  सन्देश  &  PERE

 गया है  जिसमें  स्पष्ट  कहा  गया  हैं  कि  कार्मिक संघों  या  संस्थापकों  के  सदस्यों  को  अपन  विचारों  का

 दा यपूर्ण  व्यक्ति करण  करने  का  अधिकार  रहेगा  |

 कई  बार  स्पष्ट  किया  जा  चुका  हे  कि  सरकार  कार्मिक  संघों  के  सदस्यों  को  सदाशयपूर्ण  ढंग  से

 झपने  विचार  व्यक्त  करने  या  अरपन  कष्ट  बताने  के  अधिकार  से  वं  चित  नहीं  करना  चाहती  |  नियम  ४क

 ai  कब  को  नियम  ६  के  परन्तुक के  साथ  रख  कर  ही  पढ़ना  चाहिये  |  में  समझता हूं  कि  इतनी  गारंटी

 काफी हे  |

 जिन  संस्थानों  को  विमुक्त  नहीं  किया  गया  उनके  कर्मचारी  अपनी  दशा  या  अपनी  दशा  के

 सुधार  के  सम्बन्ध  में  सदाशयपूर्ण  ढंग  से  अपने  विचार  व्यक्त
 कर

 सकते  हैं
 ।

 इन  सभी  चीजों  कों  देखते

 कब  सरकार  इन  नियमों  में  और  अधिक  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  |  वैसे  तो  यह  नियम

 सभी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  किये  जा  सकते  लेकिन  कुछ  श्रेणियों  को  विमुक्ति  देने  म

 सरकार  ने  रियायत  ही  ate  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधनों  पर  ATT

 ग्रा ग्र हू  न  करें  |

 श्र  स०  म०  बजाज  ये  नियम  ब्रिटिश  शासन-काल  में  बनाये  गये  थे  ।  उस  समय  भी  राज

 जितनी  ही  हड़तालें  होती  थीं  तब  सरकार  ने  उनका  संशोधन  ही  क्यों  न  नहीं  fear

 tat  दातार  arse  तो  कुछ  मामलों  में  परिस्थिति  उससे  भी  ज्यादा  बिगड़ी  हुई  है  ।  नियमों  को

 परिस्थितियों  के  अनकल १& 6६  बनाना  ही  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इन  प्रस्तावों  पर  भ्रामरी  किया  जा  रहा है
 ?

 ्रो  स०  म०  बनर्जी  :  इनको  मौखिक  मतदान  के  लिये  रखा  जाये  ।

 अ्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 राज्य  सभा से  ७, सदया

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला है

 कि  इन  विधेयकों  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  से  कोई  सीमा  रिदा  नहीं  करनी  है

 (१)  विनियोग  ३)  १९५९;  ak

 (२)  विनियोग  संख्या  ३  १९४५९

 महोदय  :  में  सभी  माननीयਂ  सदस्यों  के  सक्रिय  सहयोग  के  लिये  उनका  बड़ा  आभारी

 हूं  ।
 इस  सत्र  में  बहुत  से  ऐसे  विषय  सामने  जो  बड़े  विवादग्रस्त  थे  |  लेकिन  सभी  ने  बड़े  संयम  से

 उन  पर
 चर्चा

 की
 ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  माननीयਂ  सदस्य  अगले  सत्र  में  फिर  एक  नयी  ताज़गी  लेकर

 जिससे  कि  कौर  अधिक  ard  किया  जा  सके  झर  जनता  को  विश्वास  दिलाया  जा  सके  कि

 सदया  जनता  के  अधिकारों
 प्रौर

 उसकी  स्वतन्त्रता  की  सं  रक्षक  है  ।  wa  सभा  श्रनिष्चित तिथि  तक  के
 लिये  स्थगित  होती  है  ।

 _
 इसके  पश्चात्  लॉक-सभा

 श्रनिष्चित  तिथि  के  लिये
 पथ  गीत  हुई

 नि

 मूल  भंप्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपता

 LENE

 Lee  १८८१

 विषय

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  3६२ ३

 जो  ग्रन्तःकालीन अघ्यक्ष  महोदय  ने  Sto  केशवलाल  विट्रलदास  ठ

 संसद  के  सदस्य  निधन  का  उल्लेख  किया  |

 उसके  करचात नन्भ  सदस्य  दिवंगत  अ्रात्मा  के  सम्मान  में  एक  मिनट  तक  मौन  खड़े रहे  |

 WER  रे-र२४ सभा-पटल  पर
 रखे  गये

 पत्र

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे  गये  =e

 (१)  समवाय  अधिनियम  १९४५६  की
 धारा  ६४१  की  उप-धारा  (3)  के ्

 अंतगर्त  प्रीमियम  की  प्रथम  अ्रनुसूची  की  तालिका  के

 यमों  में  कुछ  परिवहन  करने  वाली  दिनांक  २  १९४५९  की

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ५२१  को  प्रति  |

 (२)  उच्चन्यायालय  न्यायाधीश  PEYY

 की  धारा  र४  की  उप-धारा  (३)  के  Meas  उच्च  न्यायालय

 न्यायाधीश  यात्रा  भत्ता  १९५६  में कुछ प्ौर  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  १७  PEE  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  अ्रार्०  ४८  की  एक  प्रति  |

 (2)  जाली  पारियों
 की

 जांच
 ae

 सम्बन्ध  में  विवरण  की  एक  प्रति
 ।

 (४)  सरकारी  प्रावधानों  सम्बन्धी  समिति
 की  सातवें  सत्र  में  हुई  बैठकों

 से  के  कार्यवाही-सारांश  |

 राज्य  सभा से  सचदेवा  ७६२४-२६,

 9६५७०

 (१)  सचिव ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  सं  देशों  की  सुचना  दी  कि  राज्य-सभा

 निम्नलिखित  विधेयकों  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्तावों

 से  सहमत है  :--

 भारत  का  राज्य  न्  विधेयक  |

 भारत  का  राज्य  बैंक  विधेयक

 बैंकिंग  समवाय  विधेयक  ।

 समवाय  विधेयक  |

 (ote)
 126  (Ai)



 RG0  वक्ष  पक

 विषय

 राज्य  सभा

 (२)  सचिव  ने  राज्य-सभा
 से

 प्राप्त
 इन

 संदेशों
 की

 सूचना
 भी  दी  कि

 सभा  लॉक-पदमा  दारा  ६  PEKE  को  पारित  निम्नलिखित

 संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  से  कोई  सिका  रिदा  नहीं  करनी  है
 :--

 विनियोग  ३)  gaye  |

 fafaarer  संख्या  ३े  fata  2eNE  |

 लोक-लेबी  समिति  का  प्रतिवेंदन--उपस्था पित  WERE

 अठारहवाँ  प्रतिवेदन  srearita  किया  गया  ।

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना  WEWKMHRE

 श्री  स०  म०  बुर्जों  ते  उत्तर  प्रदेश  में  चोको  के  मूल्यों  में  प्र साधारण  विधि

 उसके  बारे  में  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  की  खद्य  श्र  कृषि

 मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  ०  म०  ने  उस  सम्बन्ध म  एक  वक्तव्य

 दिया  |

 मंत्री  हारा  वक्तव्य  श  ७६२६

 श्रम  उपमंत्री  झ्राबिद  ने  कर्मचारी  भविष्य  fata  sfrfra,

 १९५२  की  सड़क  मोटर  परिवहन  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  करने  वाली

 के  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न  ७६३०

 श्रेय  महोदय ने  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  को  उस  विशेषाधिकार  at  उठाने

 की  ग्र नुम ति नहीं  जो  वहू ७  १९५६  को  उठाना  चाहते  थे  शौर जो

 अंग्रेजी  को  संविधान  की  अ्राठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  करने  सम्बन्धी

 उनके  द्वारा  २४  RENE  को  प्रस्तुत किये  TT  संकल्प के  सम्बन्ध  में

 एक  सदस्य  द्वारा  उनके  विरुद्ध  कही  गयी  कुछ  कथित  बातों  के  सम्बन्ध

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  ण प्राठव  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ७६३०,  RRQ

 संघ  लोक  सेवा  ्रायोग के प्राठत के  प्राप्त  प्रतिवेदन  पाबन्दी  प्रस्ताव  पर  प्रखरता  चर्चा

 समाप्त हुई  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 wale
 प्रस  निक

 कर्मचारी
 )  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव  19६७  १ਂ  ८

 केन्द्रीय  waite  कर्मचारी  (  )  Rede  में  रूपभेद  के  बारे  में
 श्री  स०  म०  बनर्जी  ने  पांच  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  ।  गह-कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  सभी  प्रस्ताव

 प्रस्वीकृत  हुए  |

 लोक-सभा  श्रनिद्चित  तिथि  के  लिये  स्थगित  हुई



 दूसरी  लोक-सभा  के  सातवें  सत्र  की  कार्यवाही  का  संक्षेप

 १.  सत्र  की  अवधि  &  फरवरी से  €

 १९५६  (&o

 २.  बैठकों  को  संख्या  ध्

 ३.  बैठकों  के  कुल  घंटों  की  संख्या  '४२७  घण्टे  २८  मिनट

 ४.  सत-दिभाजनों  की  सख्या  श्रे

 ४.  सरकारी  विधेयक  :--

 (१)  सत्र  के  प्रारम्भ में  लम्बित  १०

 (२)  पुरःस्थापित  किये  गये  २१

 (३)  राज्य
 सभा  द्वारा  पारित  सभा  पटल  पर  रखें  गये

 कोई  नहीं (४)  प्रवर  समिति  को  सौंपा

 (५)  संयुक्त  समिति  को  सौंपे  गये  पर

 (६)  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित
 कोई

 नहीं

 (७)  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  g

 \  )  पारित  किये  गये  २

 (8)  राज्य  सभा  द्वारा  बिना  किसी  सिफारिश  के  aint  किप  ११

 (१०)  राज्य  सभा  द्वारा  संशोधन  सहित  वापस  किये  गये  र

 (११)  सत्र  की  समाप्ति  पर  लम्बित  रूश

 ६.  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक

 (१)  सत्र के  प्रारम्भ  में  लम्बित  प्

 (२)  पुरःस्थापित  किये  गये  Ry

 (३)  वापसਂ  लिये  गये

 (¥)  सत्र  की  समाप्ति  पर  लम्बित  GR

 ७.  सरकारी  संकल्प

 (१)  प्रस्तुत  किया  गया

 (2)
 स्वीकृत  त्

 प्  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्प  ° —=

 (१)  प्राप्त  हुए  Po®y

 (3)  स्वीकृत  gar

 रूप

 (3)  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  किये  गये  है है

 (४)  वापस  लिये  गये

 (x)  अस्वीकृत  हुए

 (95%)



 ७६८२

 &  सरकारी  प्रस्ताव  :---

 १)  प्रस्तुत किये  गये

 (2)  स्वीकृत  हुए

 १०  र  सरकारो  सदस्यों  के  प्रस्ताव  :---

 (१)
 प्राप्त  हुए

 पद

 (२)  गृहीत  किये  गये  2G

 (3)  प्रस्तुत किये  गये

 22  नियमों  में  रूपभेद  सम्बन्धी  प्रस्ताव  :---

 (%) fo  प्राप्त  हुए
 (2)  गृहीत  किये  गये

 (3)  प्रस्तुत किय  गये

 १२  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  प्रस्तावों  पर  चर्चा

 दे  बाघ  की  चर्चा

 विलम्नीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  जिनकी  कौर  मंत्रियों

 का  ध्यान  आक्षित  कराया  गया  तथा  जिन  पर  मंत्रियों  ने  चैतन्य  दिया

 वक्तव्य  को  सभा पटल  पर  रखा  १९

 श्श्  स्थगन  प्रस्ताव  कलामय

 (१)  प्राप्त  हुए  कप

 (२)  गृहीत  किये  गये  र

 ३७ (३२)  अध्यक्ष  ने  ऋतुमति  नहीं  दी

 १६  पद्  गय  प्रश्न  :---

 (१)  तारांकित  र३े१०

 (2)  अतारांकित  तारांकित  nei  Tad,  जिनको  श्रतारांकिंत

 बना  दिया  CRE

 (2)  प्रति  सुचना  प्रश्न  मेरे

 १७  संसदीय  समि  तियों  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 (१)  काय  मंत्रणा  समिति

 )  विशेषाधिकार  समिति  शर

 (3)  सभा  की  बैठकों  से  सदसयों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 (¢)  याचिका  समिति  १

 (x)  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा
 rae

 सम्बन्धी
 ¥ समिति  १२  चौंतीसवां से

 पैतालिसवा ँ)

 (६)  अधीनस्थ  वि>श्लान  सम्बन्धी  समिति  १
 )

 (9)  नियम  समिति
 कोई  नहीं

 (5)  सामान्य  प्रयोजन  समिति
 कोई  नहीं


